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 तिलक  ्  वाजपेयी :

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 न०  प्०
 देव
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 कुछ  प्रस्ताव  अनुमोदित  किए  गए  हैं  ।  कुछ  के  संबंध  में  प्रभी  विचार
 किया  जां  रहा है

 |

 रामकृष्ण गुप्त  :  उन  प्रस्तावों का  eater  हैं
 ्

 तक  अनुमोदन

 किया गया
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 ब्यौरे  में  उन  के  कार्यक्षमता  ar  विदेशी  सहयोग  का  विशेष  निदेश  किया  जाना  चाहिए ॥

 श्री  मनु भाई शाह  :  इतनी  विस्तृत
 जानकारी

 प्रश्नों  के
 घण्टे

 में
 नहीं

 दी
 जा  सकती  है  ।  परन्तु  संक्षेप  में  में  यह  बता  सकता  हूं  fe  नाहर कटिया की  गैस  के

 उपयोग के  लिए  हम  ने  चार  एककों को  लाईसेंस  दिए  हैं--एक को  पालीथीन  के  निर्माण  के

 दूसरे  को  विशेष  प्रकार  के  संश्लिष्ट रबड़  के  तीसरे को  कार्बन  ब्लैक  के  लिए

 चौथे  को  पेट्रोलियम कोक  के

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त
 :  क्या  इन  में  से  कोई  प्रस्ताव  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में

 कवित  किया  जाएगा
 ?

 S19 योजना
 क्रियान्वित  किए fat  मनु भाई

 सभी  प्रस्ताव  तीसरी  पंचवर्षीय

 जायेंगे

 श्री  तारकीन  कुट्ट  मेनन  :  पेट्रोलियम  रसायनों के  निर्माण  के  लिए  प्रस्तावित

 संयंत्र  केवल  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  होंगे  meat  किसी  गैर-सरकारी पक्ष  से  भी  बातचीत  चल

 रही है  ?

 पत्नी  सुभाष  शाह  :  योजनायें तो  गर  सरकारी  क्षेत्र  में  परन्तु  सरकारी  उद्योग

 क्षेत्र  को  भी  स्वतंत्रता  है  यदि वहू  वेसे  कर  सके

 +डा०  बिजय  आनन्द  :  क्या  ऐसा  कारखाना  विजागापटनम  शोधनशाला  में  स्थापित

 किया  जाएगा
 ?

 पति  मनुभाई  शाह
 भ्र भी

 कुछ
 निश्चित  नहीं  है

 ।  भ्र भी
 तक  कोई  प्रस्ताव

 जाए  परन्तु यदि  कोई  प्रस्ताव  जाएगा  तो  हम  स्वागत  करेंगे  ।

 राज्यों  को  केन्द्र  सहायता  की  रूपरेखा

 +

 श्री  दामानी

 श्री  विद्याचरण  शकल १७५४५
 श्री  पहाड़िया

 क्या  योजना  मंत्री  es  नवम्बर  Pago  के  तारांकित  संख्या  Yeo के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंचर्षीय  योजनाओं के  बारे  में  किये  गये  |  के  लिए
 राज्यों  को

 दी  जाने
 केन्द्रीय  सहायता  की  रूप  रेखा  कौर  प्रक्रिया  के  संबंध  में  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  सुझावों
 की  मुख्य बात  क्या  हैं

 क्या  इन  सुझावों  पर  विचार कर  लिया  गया  है  ;  ak

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  ह ै?
 nee

 अंग्रेजी  में
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 पश्म  ate  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री  ल०  ना०  राज्यों  द्वारा

 दिए  सुझाव  मुख्यतः  सहायता  दिए  जाने  कौर  व्यय  में  समायोजन से  संबंधित  हैं
 ।

 wie  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  प्र
 प्रक्रिया द्र ों

 से
 संबंधित  प्रस्तावों  को

 शीघ्र  अंतिम  रूप  दिया  जाएगा  । प्राप्त  निष्कर्षों  कां  विवरण  कालान्तर  में  सभा  पटल  पर  रखा

 जाएगा

 श्री  दामानी
 :

 क्या  योजना  ने  सहायता  के  रूप
 को

 सरल  बनाने  की  दृष्टि  से

 उस  के  पुनरीक्षण  पर  विचार किया  है  ।

 fat  ल०  ना०  मिश्र  :  निस्संदेह उस  पर  योजना  आयोग  ने  राज्य  सरकारों  के  साथ  मिल  कर

 बिचार  किया  हेट्रो  वह  अंतिम  रूप  दिए  जाने  की  अवस्था  में  है  ।

 pat  दामानी
 :

 योजना  आयोग  ने  इस  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  कि  राज्य  केन्द्रीय

 सहायता  पर  कम  निर्भर
 करें  कौर  योजना  के  लिये  अपने  साधन  स्वयं

 eT?

 tat ल०  ato  मिश्र  :  प्रयोजन यह  नहीं  था ।  प्रश्न  केन्द्रीय  सहायता के  रूप  को  सरल

 बनाने का  ताकि  कार्य  में  देर  न  हो  ।  हम  ने  उस  पर  इसी  दृष्टिकोण  से  विचार  किया

 है  ।

 नीचे चे०  पट्टाभिरामन्‌  :  कया  व्यय  के  एक  छींक  से  दूसरे  में  स्थानान्तरण  किया

 जा  सकेगा ?

 fat ल०  ६ हूँ ५  मिश्र
 :

 ऐसा  भ्र भी  होता  है  ।  राज्य  योजना  आयोग  की  सहमति  ही  से  ए
 भ

 alee  से  दूसर  में  स्थानान्तरण  कर  सकते  ्

 डा० विजय  आनन्द  :  क्या  सरकार  को  इस  मामले  के  संबंध  में ग्रान्ध्र  सरकार से  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 श्री ल०  ना०  मिश्र
 :  बिहार  को  छोड़ कर  wey  सभी  राज्य  हमें  प्रस्ताव भेज  चुके हैं

 त्रि  बासप्पा
 :

 कया  केन्द्रीय  सहायता  का  रूप  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  प्रबंधित  आन्तरिक

 संसाधनों  पर  निर्भर  होगा  कौर  क्या  सभी  राज्यों  ने  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए

 आनुपातिक  संसाधनों का  प्रबन्ध  कर  लिया  है  ?

 श्री
 ल०

 ना०  मिश्र
 :

 यह  एक  भिन्न  प्रदान  है  ।  जिस  are  पर  केन्द्रीय  सहायता

 दी  गई  है  उसको  अंतिम  रूप  दिया जा  चुका  है  श्र  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  उसका  विचार

 feat गया  है

 शो
 भक्त  दर्शन

 :
 क्या  यह  सत्य  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  यह  सुझाव

 दिया  है  कि  सहायता  देते  समय  राज्यों  की  जनसंख्या का  भी  ख्याल  रखा  ava ?  यदि  तो

 इस  के  बाने  मे  क्या  कोई  निर्णय  किया  गया  है  ?

 श्री  to  नाज  मिश्र  :  जी  यह  सुझाव  दिया  था  कि  इसका  भी  ख्याल  सखा  जाए

 लेकिन  केवल  जनसंख्या  के  आधार  पर  सहायता  नहीं  दी
 जाती

 ।
 ी  a a el

 मिली  अंग्रे  जी  में
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 esi

 यानी
 ज

 raf  मिश्र  :  मैँ  जानता  चाहता  हूं  कि  कया
 ऐसा

 भी  है  कि  जो  बैकवर्ड  स्टेट्स

 ब
 —  Ln  wt or aT: | ञ

 इंडस्ट्रीज  कम  लगी
 हुई

 ग्रोवर
 दे

 कॉलसेंटर  कौर

 स्टेट्स  की  भ्रपेज्ञा  ज्यादा  सहायता  देगा
 ?

 ह
 श्री  ल०  ato  मिश्र  :  जी  इस  बात से  भी  उनको  हक  हो  जाता

 कि  जों  पिछड़े हुए
 हैं  उसको  ज्यादा  मदद  दी  जाए  |

 ,  श्री  गजराज  क्या  सरकार  का  ध्यान  प्रक्रिया  में  होने  वाली  देर  की  कौर  ग्राकषित

 कया  गयां  हैं  जिस  में  कभी  कभी  मंजूरियां  वर्ष  के  ग्रस्त  में  प्राप्त  होती  हैं ग्र ौर  परिणाम
 re  होता

 कि  उनको  काम
 में  नहीं  लाया  जा  सकता  है  ?

 क

 पच्ची  ao  नाठ  मिश्र  :  यह  ठीक  है  मंजूरी  frat  में  देरी  होनें  की  श्रेनेके  fer

 द  थों  इसीलिए  ये  समस्त  प्रयत्न  किए गए  हैं  हम  Geys-¥eR से  उसे  सरल  aa :

 पत्न  कर  रहे  विश्वास  किया  जाता  है  किए सी देरी  gra  खत्म  की  जा
 सकेगी

 ।

 है  fat  त्यागी  :  राज्यों  को  ऋण  दिये  जायेंगें  अथवा  सीधे  श्रमदान  हीं  ?  विशेषत  हस्तान्तरित

 विषयों  में  खाने  वाली  योजनाओं के  संबंध  में  इन  राशियों  को  ऋण  समझा  जाएगा  या

 are  TT  ?
 क

 fat  ल०  ना०  मिश्र  :  लग  प्रौढ़  कभी  कभी  राजसहायता  भी  देते  हैं  जहां

 तक  हस्तान्तरित  विषयों  के  श्रत्तगंत  योजताश्रों  को  सहायता  का  प्रश्न  यह  at  नहीं

 है  कि  हस्तान्तरित  विषय  होने के  कारण  उसे  अनुदान  न  दिया
 जाये

 ।  कि

 (pat  रामनाथन  चेट्टियार  क्या  जो  राज्य  ७५  प्रतिशत  से  अधिक  खर्चे  कर  सके  हैं  या  कुछ

 में  लगभग  लक्ष्य  के  बराबर  उन्हें  योजना  आयोग  ने  उन  राज्यों की  अपेक्षा

 जो
 qT ‘ q

 feat  भीख नहं  कर  सके  afar  महत्व  दिया  है  ?

 श्र
 ao  ato  मिश्र  :  कांप  का  भी  विचार  किया  गया  था

 लि
 प्रस्ताव  करने  की  क्षम  भी  विचार  किया  जायेगा  ?

 श्री  क

 थ
 डाक  तथा  तार

 sort  wee

 e T-BTT

 भक्त  दरशन

 नर
 नैनों  पांगंरकर

 या  श्रावण  कौर  संभरण  मंत्री  १७  |  लि  ठ  १९६० के
 तारांकित  प्रशन  संख्या

 १७२  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  wet  .

 डाक-तार  विभाग
 के

 भवन-निर्माण  के  लिये  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  की

 विशेष  शाखा  स्थापित  करने  का  जो  निश्चय  किया  गया  उसे  कार्यानि  |
 करने  की

 शा  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  कौर

 तेजी
 me

 व्यक्त

 a

 <<  =

 मं प्रे जी में

 द
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 श्रीवास  ate  संभरण  उपमंत्री  after हु
 :  केन्द्रीय  सरकारी

 निर्माण  विभाग  में  एक  we  मुख्य  इंजीनियर  की  अध्यक्षता  में  डाक  तार  स्कन्ध  १५
 ~

 नवम्बर  १९६०  से  बनाया  गया  निर्माण  कार्यों  को  निष्पन्न  करने  में  अपर  मुख्य

 इंजीनियर  की  सहायता  करने  के  लिए  मद्रास  कौर  कलकत्ता
 में  स्थित  ४  सिविल

 प्रभाग  दिल्‍ली  में  एक  बिजली  प्रभाग  कौर  एक  आयोजना  प्रभाग  हे  ।

 दिल्‍ली  atc  कलकत्ता  म  सिविल  प्रभागों  ने  काम  शुरू  कर  दिया  मद्रास  में  सिविल

 प्रभाग दिल्ली  म  बिजली  प्रभाग  ate  ही  काम  शुरू  कर  इन  प्रभागों  के  लिए

 कार्यकारी  इंजीनियरों  की  तैनाती  के  ०५  जारी  कर  दिये  गये  हैं  ।

 ait  इतना  अल्प  समय  व्यतीत  gor  हैकि  डाक  कौर  तार  स्कन्ध  के  बनने  के

 फलस्वरूप हुए  सुधारों  का  कुछ  निर्धारण  नहीं  किया  जा  सकता  ।  यह  नया  स्कन्ध  बनने  के

 बाद  से  इस  बात  का  प्रबन्ध  किया जा  रहा  है  कि  निर्माण  कार्यों  को  वर्तमान  एकांशों  से

 रूप  से  इस  नये  स्कन्ध  को  हस्तान्तरित  कर  दिया  जायें  ।  श्रौरदो या  तीन  महीनों  में  यह  नया

 cary डाक  प्रौढ़  तार  विभाग  के  सब  निर्माण  कार्यों  को  संभाल  लेगा  ।

 श्री  भक्त  कट ददन  श्री मन  क्या  गवर्नमेंट  के  ध्यान  में  यह  बात  करायी  है  कि  यद्यपि  नवम्बर

 में  यह  निर्णय  हो  चुका  था  लेकिन  इसको  पुरी  तरह  से  लागू  नहीं  किया  गया  है

 इसकी  वजह  से  जो  काम  पहले  से  रुके  पड़े  थे  वह  श्र  भी  रुक  गए  क्या  इस

 सम्बन्ध  में  कोई  शीघ्रता की  जाएगी ?

 tot  अनिल  कु०  चन्दा  :  मैं  अपने  उत्तर में  बता  चुका  हूं  कि  पांच  डिवीजनों  में  से

 तीन  में  ated  नियुक्त  किए  जा  चुके  ड  शेष  दो  के  लिऐ  नियुक्ति  mea  जारी  किए

 चुके  जो  कार्य  हो  रहा  था  वह  वर्तमान  लोगों  हारा  जारी  रखा  जा  रहा  है  क्योंकि

 कार्य  हो  जाने  पर  संबंधित  अधिकारियों  को  बदलना  वांछनीय  परन्तु  समस्त
 शाखा  शीघ्र  चालू हो  जाएगी ।

 श्री  इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा  :
 क्या  निर्माण कार्य  सीधे  इस  डिवीजन द्वारा  किया  जाएगा  ।

 अथवा  ठेकेदारों  के  माध्यम  से  किया  जाएगा  ?

 श्री  अनिल  Fo  चन्दा :  इस  समय  अधिकांश  निर्माण  कार्य  ठेकेदारों  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 फ्री  तंगदिली
 :

 माननीय  उपमंत्री  ने  कहा  कि  मद्रास  डिवीजन  ait  चालू  मैं

 जानना  चाहता हूँ  कि  वहू  कब  तक  चालू हो  जाएगा  कौर  क्या  १९५६  के  बाद  का  एकत्रित

 कार्य भी  किया  जाएगा  ate  यदि  तो  मद्रास  डिवीजन  को  किस  प्रकार  का  कार्य  दिया  जायेगा

 क्योंकि  मद्रास  में  बहुत  कार्य  एकत्रित  हो  गया

 श्री  अनिल go
 चन्दा  :  जहां तक  मद्रास  डिवीजन  का  संबंध  एक्जीक्यूटिव  इंजीनियर

 की  नियुक्ति  का
 आदेश

 जारी  किया  जा  चुका  वहां  सब-डिवीजन हैं
 जो  कार्य

 तो
 कर  रहे  हैं  परन्तु  सामान्य  केन्द्रीय  लोक  काय  विभाग  के  संगठन  के  अन्तर्गत  ।

 tal  भा  कर०  गायकवाड़  :  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कितने  कर्मचारियों  को  मकान

 दिए  गए  है  भ्र  बनाए  गए  क्वार्टरों की  संख्या  दि

 मूल  wast  में
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 श्री  क़तील
 go

 चन्दा
 :

 जहां
 तक

 कर्मचारियों
 के

 रहने  के  मकानों
 का  संबंध  वह

 संचार  मंत्रालय  का  काय  हम  केवल  निर्माण  अभिकर्ता हैं  ।

 श्री  यादव  नारायण  जाधव  इस  विभाग  में  विभिन्न  डिवीजनों  कितनी  निर्माण

 योजनायें  पड़ी  हुई  हें  ?

 श्री  अनिल  Fo  चन्दा  :  यह  पता  लगाना  हरसंभव  देश  ऐसी  सैकड़ों  योजनायें

 होंगी  ।

 श्री  बासप्पा  :  माननीय  मंत्री  ने  पहले के  एक  उत्तर  में  यह  कहा था  कि  ?  करोड़

 रुपए  से  २  करोड़  रुपए  तक  के  निर्माण-कार्य  समाप्त  क्या  इस  वर्ष  भी  २  करोड़

 रुपए  की  लागत  का  निर्माण  कार्य  हो  सकेगा
 ?

 श्री  अनिल Fo  चन्दा  :  उस  उत्तर  में  मैँने  यह  कहा  था  कि  पिछले कुछ  वर्षों  में

 तथा  तार  विभाग  द्वारा  झाड़न  १  करोड़  रुपए  का  निर्माण  कार्य  किया  गया  तीसरी

 योजना  में  विभाग  दो  करोड़  रुपए  के  निर्माण  काय से  शुरुआत  करने  का  विचार  कर  रहा है

 जो  धीरे  धीरे  बढाया  जाकर  योजना  अवधि  के  wet  तक  छे  करोड़  रुपए  तक  पहुंच  जायेगा
 ।

 मझे  विश्वास  है  कि  चालू  की  गई  शाखा  की  सहायता  से  यह  काय  पूरा  किया  जा  सकेगा  |

 श्री  भक्त  ददन  :  क्या यह  सत्य  है  कि  डाक  तार  विभाग ने  यह  राय  दी  है  कि  इन  चार

 एक्जीक्यूटिव  इंजीनियर्स  से  पुरा  काम  नहीं  हो  सकेगा  wk  इसलिए  प्रत्येक  सकील  में  कौर

 कम  से  कम  बड़े  साहस  में  जैसे  कि  उत्तर  प्रदेश  के  सकील  में  जहां  कि  सैकड़ों  मकान  बनाये

 जाने  एक  एक  एक्जीक्यूटिव  इंजीनियर  रक्खा  जाय  कौर  मैँ  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस

 बारे  में  कोई  विचार  किया जा  रहा  है  ?

 pat  अनिल  कु०  चन्दा  :  इस  शाखा  के  कर्मचारियों के  संबंध  में  डाक  तथा  तार  विभाग

 के  उच्च  अधिकारियों  से  परामर्श  करके  निर्णय  किया  ot  चुका  थ  मैं  समझता  हूं  कि

 उन्होंने  प्रावट  संख्या  के  लोग  ही  रखे  होंगे  ।

 fat स०  चं०  सामन्त  :  कया  प्रत्येक  एग्जीक्यूटिव  इंजीनियर  के  श्रन्तगंत  नियुक्त  किए

 जाने  वालें  कर्मचारी  बकाया  कौर  नए  कार्यों  के  लिए  पर्याप्त  होंगे
 ?

 श्री  श्रनिल कु० चन्दा go  चन्दा  :  मैं  उत्तर  दे  चुका  हूँ  कि  ara  यही  है  कि  ये  कर्मचारी  पर्याप्त  होंगे  ।

 टॉजिस्टर  रेडियो

 -L

 श्री  दी०  च०  शर्मा

 proved  श्री  पांगरकर :

 हरविन्द  घोषाल

 क्या  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  २५  १९६०  के  तारांकित  seq  संख्या
 WYE

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  हमारे  देश  में  ट्रांजिस्टर रेडियो  का
 निर्माण  करने  की  प्रस्थापना  किस  प्रक्रम  पर  है

 ?

 एएए
 मूल  अंग्रजी  में
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 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  अधिकांश  रेडियो  निर्माताओं  ने  ट्रांजिस्टर  रेडियो

 बनाने  शुरू  कर  दिए  हैं  ।  go F के  श्रनत्तिम भाग  में  ooo  ट्रांजिस्टर  बनाये

 १९६१ के  लिए  १,०००,०००  ट्रांजिस्टर  रेडियो  बनाने  के  लक्ष्य  निश्चित किए  गए  हैं  ।

 श्री  दी०  चे  शर्मा  :  जब  १९६०  में  कुछ  हजार  रेडियो ही  बनाये  गये  हैं
 तब  १९६६ १

 में  एक  लाख  ट्रांजिस्टर रेडियो  का  लक्ष्य  किस  प्रकार  पूरा  होगा
 ?

 श्री  मनु भाई  दाह
 :

 कार्यक्रम  पिछले  वर्ष  के  मध्य  में  बनाया  गया  था  ।  इसके  बाद

 यंत्र  तथा  संयंत्र  का  आयात  किया  गया  शायद यह  निर्माण  केवल  एक  waar  डेढ़  महीने का

 इसलिए  १९६१  के  बाद  के  वर्षों  में  यह  ins  एक  लाख  जरूर  हो  जायेंगे  |

 री  रामकृष्ण गुप्त  :  aa  तक  बनाये  गये  ट्रांजिस्टर  सेटों
 के  मूल्य  क्या

 श्र  मनु भाई दाह  :  यह  भिन्न-भिन्न  निर्माताओं के  भिन्न  भिन्न  मूल्यों के  ह
 ।  यह  १२५

 रुपये
 स

 १४५०  रुपये  तक  के  मूल्य  के  बनाने के  कार्यक्रम  के  भ्रन्तर्गत नहीं  हैं  ।  यह

 दम  wat  परियोजना

 श्री  वी  चं०  फार्मा
 :

 क्या  इन  ट्रांजिस्टर  सेटों  की  किस्म  की  जांच  की  गई  है  तथा

 यदि  तो  क्या  ag  विदेशों  के  ट्रांजिस्टर  सेटों  से भ्रच्छे  पाये गये

 श्री  मनुभाई  जी  हां  ।

 गजनी  पसार  हर वानी :  क्या  इन  ट्रांजिस्टर  सेटों
 को  भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  बनाने

 कोई  प्रस्ताव

 att  मदुराई  भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  में  ट्रांजिस्टर  सैट  नहीं  अपितु  ट्रांजिस्टर

 बनाये  जाते  हैं  ।

 श्री  वीरेन्द्र  बहादुर  सिंहजी  :  क्या  झंकार  ट्रांजिस्टर-रेडियो  भारत  में  गया

 2

 सुभाष  दाह
 :

 कितनी  ही
 किस्में

 श्री  बीरेन्द्र  बहादुर  wae  जी  :  झंकार  एक  भारतीय  ट्रांजिस्टर  रेडियो  जो  बाजार

 में बिक  रहा

 गयी  मनु भाई  यह  एक  प्रकार का

 :  मुझे  पता  चला  था  कि  ट्रांजिस्टर  सेटों के  निर्माण  के  लिए  रैम्को  (Remco)
 की

 लाइसेंस दिया  गया  मेँ  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्होंने  रेडियो  बनाये हैं  ?

 fat  मनु भाई शाह  :  कोई  ge  से  लाइसेंस  नहीं  दिया  गया
 अधिनियम  के  अधीन

 अक्रिया
 को  हमने  सरल  बना  दिया  है  तथा  उसमें  बता  दिया  हैकि  कोई  भी  रेडियो  निर्माता

 अपनी  क्षमता  का  पचास  प्रतिशत  ट्रांजिस्टर  रेडियो  बना  सकता  है  ॥

 भ्रिथ्यक्ष महोदय  :  बरगला  प्रदान  ।
 ———_—————_————

 मूल  अंग्रेजी  में
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 चुनाव  प्रचार  के  लिए  राजनैतिक  दलों  को  प्रसाद  कौ  सुविधाएं

 (att  सदय  टाटिया
 1

 श्री  हेम  :

 श्री  |... (०  Fo  गोपालन  :

 श्री  विनती  मिश्र  :

 सुचना कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त  ने  सरकार  को  यह  परामर्श  दिया  है  कि
 वाणी

 को
 मान्यता

 प्राप्त  राजनैतिक  दलों  को  चुनाव  प्रचार  के  लिए  प्रसारण  सुविधाएं  प्रदान
 करनी

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  कौर

 सरकार  की  इस  बारे में  क्या  प्रतिक्रिया  2?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  के  सभा-सचिव  श्री  चे  :  से
 (7).

 चुनाव  झ्रायोग  ने  बताया  है  कि  १८  फरवरी  को  संसद  में  विभिन्न  राजनैतिक  दलों  के
 प्रवक्ताओं  से  हुई  चर्चा  में  दलों  मान्यता  प्राप्त  अथवा  अन्यथा  किसी  भी  दल  कों  प्रसारण

 सुविधाएं  देने  के  सुझाव  का  समर्थन  नहीं  किया  art

 प्रयोग  ने  समाचार  पत्रों  को  दिए  गए  समाचार  की  कौर  ध्यान  दिलाया  है  जिस  में  उस  बैठक

 में  विचार  प्रस्तुत किए  गए  हैं  ।  उस  में  बताया गया  है
 कि

 ने  मान्यता  प्राप्त  अथवा  अन्यथा

 किसी भी  दल  को  प्रसारण  सुविधा  देने  के  सुझाव  का  समर्थन  नहीं  था  ।  वह  नहीं

 चाहते थे  कि  सुचना कौर  प्रसारण  मंत्रालय  इस  प्रश्न  पर  विचार

 pat  रामेश्वर  टाटिया
 :

 क्या  राज्यों  से  कोई  परामर्श लिया  गया  था  ;  कौर यदि
 तो  उनकी  इस  के  बारे  में  कया  प्रतिक्रिया थी  ?

 || श्री  ato  do  मोदी  :
 राज्यों  से  कोई  परामर्श  नहीं  लिया  गया

 था

 pat  विभूति  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  काइट्स  में  किस  किस
 पार्टी  के  लोग  जाय ेथे  शौर  उनकी इस  बारे म  क्या  क्या  राय हँ  ?

 श्री  ato  do  जोशी
 :  विभिन्न  राजनैतिक  दलों  की  जो  इस  बारे  में  राय  थी  ag  मैँ  ने  मुख्य

 प्रश्न  के  उत्तर  में  बता  ला  दी  ।  इस  सम्मेलन में  जिन-जिन  पार्टियों ने  भाग  लिया  उन  के  नाम इस
 प्रकार

 हैं  ins . )  पी०  एस०  पी०  ,  यूनाइटेड  सोशलिस्ट  ,

 गणतंत्र  परिषद  हिन्दू  महासभा  व  स्वतंत्र  पार्टी  ।

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 जब  कि  भर  देशों  में  ,  पोलिटिकल  पार्टीज  को  अरपना  चुनाव  प्रचार

 करने  के  वास्ते  यह  ब्रॉडकास्टिंग  की  सहूलियत  मिलती  है  तो  यहां की  किसी
 पार्टी  ने  भी  इसकी  सहूलियत लेनी  नहीं  चाही  ?

 श्री  wo  चे  जोशी
 :  एलेक्शन कमिशन  ने  बलतलाया  है  कि  यहां  की  राजनीतिक पार्टियां

 चुनाव  के
 वास्ते  ब्राडकार्स्टिग

 की  फैसेसेलेटीज नहीं  चाहती  हैं  गौर  इसलिए वह  yer

 हो  नहीं
 उस्ता

 है  ww
 faa  att  में
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 भी हेम  यद्यपि  राजनैतिक  दलों  ने  चुनाव  के  लिए  रेडियो  पर  प्रसारण  सुविचारों

 की  मांग  नहीं  की  परन्तु  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यदि  बाद  में  राजनीतिक दल  राय

 बदल  दें  इस  ग्रा धार  पर  सरकार  प्रसारण  की  एक  खुलासा नीति  बनायेंगी  ?

 अध्यक्ष महोदय  :  यह  एक  काल्पनिक है  ।

 श्री  कालिका  सिंह
 :

 जब  स्वतंत्र  दल  को  चुनाव  ने  आयोग  ने  मान्यता  नहीं  दी  है  तो  उनको

 इस  सम्मेलन  में  क्यों  बुलाया गया  था  ।

 pat  ware  हर वानी
 :

 माननीय  सभा-सचिव  ने  बताया  कि  विभिन्न  राजनैतिक  दल  इस  के

 विरोधी  थे
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  fe  वह  कौन-कौन  राजनैतिक  दल  थे  जो  रेडियो से
 प्रसारण

 के  सुझाव  के  विरोधी थे  ?

 प्रा०  चं०  जोशी
 :  बात  चीत  चुनाव  के  साथ  हुई  थी

 ।
 सूचना

 शर  प्रसारण

 मंत्रालय से  बात  चीत  नहीं  हुई  थी  ।  हमें  चुनाव  आयोग  के  विचार  ही  मालूम

 pat  भ्  कुट्ट मेनन  :
 क्या  यह

 सच  है  कि
 दलों  ने  इस  सम्मेलन  में  इस  प्रस्ताव

 को  इसलिए  स्वीकार  कर  दिया था  क्योंकि  एक  विद्वेष  राजनैतिक दल  को  af  समय  दिया

 गया  जब  कि  wer  दलों  को  बहुत  थोड़ा  समय  दिया  गया
 ?

 थी  त्यागी
 :

 प्रयोग
 अभी  किया  नहीं

 गया
 है

 ।
 ऐसा  वह  कैसे  कह सकते  हैं  ।

 fora  राजनैतिक  दल  ऐसा  करना  ही  नहीं  चाहते हैं  ।

 नड़

 1१७६०.  श्री  दी०  चं०  शर्मा

 श्री  कालिका fag

 बया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १

 क्या  नये
 नागालैंड  राज्य  के  लिए  सलाहकार  परिषद  की  स्थापना  की  जा  चुकी  है  ;

 क्या  नागा  राष्ट्रीय  परिषद  के  भ्रतिरिकतत  अन्य  किसी  जाति  गुट  ने  इसकी
 स्थापना  का  विरोध  किया  है  ;

 यदि  तो  उस  जाति  ate  गुट  का  क्या  नाम  उन  के  द्वार  विरोध  किये

 जाने के  क्या  कारण  हैं  ;

 इस  जाति  अथवा  गुट  के  विरोध  से  नागा  हिल्स  गौर  त्यूनसांग  क्षेत्र में  शान्ति

 झौंर  व्यवस्था  कायम  रखने  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 विदेशी  ध  उपमंत्री  लक्ष्मी  :  नागालैंड  की  अन्तरिम

 कर  दी  गई  है  ।  १८  १९६१  को  अन्तरिम  संस्था  ने  पथ  ले  ली  थी  ॥

 पांच  '  की  art  पालिका  परिषद ने  १६  १९६१  को  दापथ  लेली  थी

 किसी  भी  ख़ादिम  जाति ने  अन्तरिम  व्यवस्था  का  विरोध  नहीं

 किया  ।  सभी  ने  अपने  निर्वाचित  प्रतिनिधि
 अन्तरिम  संस्था  में  भेजे  है

 विरोधी  तथा

 अंग्रेजी  में
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 उन  के  समर्थकों  ने  इस  नई  व्यवस्था  का  विरोध  किया  ।  उनका  उद्देश्य  इस  के  कार्यों  को

 नष्ट  करने  विरोधी  आन्दोलन  चलाते  रहने  का  है  ।

 दिल्‍ली  में  समझौता  हो  जाने  पर  विरोधियों  के  कार्य  कलाप  बढ़  गये  हैं  ।  परन्तु

 वासी  विरोधी  प्रचार  कौर  धमकियों  से  st  नहीं  स्थिति  धीरे-धीरे  सुधर  रही  है  ।

 श्री  दी०  चं०  फार्मा  :  निर्वाचित  पांच  सदस्यों  की  परिषद  पर  किन  विषयों  की  जिम्मेदारी

 ह ै?

 लक्ष्मी  मेनन  :  सामान्य  नीति  विकास  योजनाओं  संबंधी  प्रशासन  के

 मामलों के  कई  विषय  तथा  नागालैंड  प्रशासन  में  गवर्नर  की  सहायता करने  की  जिम्मेदारी

 हैं  ।

 श्री  दी०  do  शर्मा  :  अन्तरिम  संस्था  तथा  कार्य  पालिका  समिति  की  संविधानिक

 स्थिति  क्या  है  क्या  इन  दोनों  संस्थाओं तथा  गवर्नर की  कोई  बैठक  हुई  है  ?

 लक्ष्मी  मेनन
 :  समस्त  प्रशासन  की  जिम्मेदारी गवर्नर  पर  होती  है  ।  सारी  बातें

 ता
 a.

 व्यवस्था  )  १६६१  (  १९६१ का  संख्या  २)  ,  जो

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  में  दी  गई  है

 पूरी  कालिका  सिंह
 :  नागालैंड

 वैदेशिक-कार्यो  मंत्रालय  के  अधीन  कब  तक  रहेगा  क्योंकि

 aa  राज्य  का  होने  के  कारण  इसको  गृह-मंत्रालय  के अधीन  होना  चाहिए  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  यह  प्रदर भी  उठा  नहीं

 है  ।  अभी  इस  परिवर्तन  की  कोई  तिथि  निश्चित  नहीं  की  गई  है  तथा  नहीं  यह  निर्णय  किया  गया  है

 कि  यह  परिवर्तन किया  वे  दैनिक-कार्य  मंत्रालय  की  इच्छा  इसे  प्रधान  रखने  की  नहीं  थी

 अपितु  नागा  प्रतिनिधि  इस  को  पुरानी  व्यवस्था  के  भ्रनुसार  ही  रहने  देना  चाहते  थे  ।  हमने  उनकी

 मांग  स्वीकार कर  ली  ।

 patt  नाथ  पाई
 :

 मैं  समझता  हूं  कि  नागाओं की  यह  इच्छा  थी  कि  उनका  मामला  किसी

 मंत्रालय  के  हाथ  में  न  रह  कर  वर्तमान  प्रधान  मंत्री  के  व्यक्तिगत हाथों  में  रहे  ।

 fat  जवाहरलाल नेहरू  :  माननीय  सदस्य  का  विचार  ठीक  नहीं  है  ।  संभव  है

 ऐसी  बात  उन  के  अन्तर में  परन्तु  उन्होंने ऐसा  कहा  नहीं  ।  उन्होंने इतना  लिखा
 था  कि

 वैदेशिक-कार्य मंत्रालय  के  हाथ  में  यह  रहे  ।

 fatten  उप  मंत्री ने  बताया  है  कि  नागा  विरोधियों  ने  नवीन  नागालैंड  का

 विरोध  किया  है  ।
 मैं  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  सकार  का  ध्यान  ST  हम्कोंगलिबो

 के  इस
 वक्तव्य

 की  झोर  दिलाया  गया  है  कि  यदि  नागा  विरोधी  लड़ाई  चाहते  हैं  तो

 उन
 के  साथ  लड़ाई  जायेगी ;  तथा  यदि  तो  क्या  सरकार  की  ऐसी  ही  नीति

 fat  जवाहरलाल नेहरू  :
 मैं

 ने  डा०  श्राव  का  यह  नहीं  देखा  है  ।  मैं  लड़ाई

 करने  a  भी  मतलब  नहीं  समझा  हूं  ।  हम  विरोधियों  का  विरोध कर  रहे  हैं  ।  उसमें  छोटी
 मोटी

 मूठ  भेड  हो  सकती  हैं
 ।

 मैं  नहीं  जानता  कि
 डा०  भाव  का  मतलब  राजनैतिक

 लड़ाई  से  था  सेनिक  लड़ाई  से  था  ।

 का  ल्-वबाल
 मूल  waist  में
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 pa  हेम  नागालैंड  aa  के  एक  भाग  से  राजनैतिक  समझौता  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  तथा  के  अधिकारियों  ने  नागा  विद्रोहियों  को  इस
 नैतिक  समझौते  में  शामिल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  मं  उन्हें  रास्ता  तनिक  दिखा  सकता  gi  गत  कुछ  वर्षों  से

 समस्त  नागा  प्रश्न  राजनैतिक  तथा  सैनिक  बन  गया  जो  समझौता  है  वह  जिनके

 साथ  चाहे  उनक  साथ  राजनैतिक  समझौता  कुछ  लोग  इससे  सहमत  नहीं  हैं  परन्तु

 हम  उनका  सहयोंग  प्राप्त  करने  का  प्रश्न  कर  रहे  सैनिक  पहलू  का  जहां  तक  संबंध  है
 उसमें

 जिन  लोगों
 ने  समझौता  कर  लिया है  वह  जिस  प्रकार  भी  संभव  हो  उस  प्रकार  विरोधियों

 को  जीतने  का  प्रयत्न  कर रहे

 दाक  मछली  के  तेल  लीवर  का  कारखाना

 नक
 ह  1*१७६१.

 श्री  हरविन्द  घोषाल  :
 क्या

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा

 क्या  भारत
 में

 शार्क  मछली  के  तेल  लिवर  का  कोई  कारखाना

 शौर

 यदि
 तो  कहां पर

 र  इसमें  प्रतिवर्ष  कितना  उत्पादन  होता

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई  शर  हां  श्रीमान  ।  भेजी  स्तर  का
 शाक

 मछली
 का  तेल

 तैयार  करने
 की  मुख्य  फैक्टरियां  कोजीकोड

 कौर  त्रिवेंद्रम  में  हैं  ।

 संयुक्त
 औसत  वार्षिक

 उत्पादन  लगभग  ४८,०००  गैलन
 है  ।

 श्री  हरविन्द  घोषाल
 :

 art  देश  की  वास्तविक  मांग  कितनी  है  कौर  इसका  आयात

 करने  में  हम  कितनी  विदेशीਂ  मुद्रा  खच  करते  हैं  ?

 शनी  मनु भाई  केवल  विभिन्न  विशिष्ट  किस्मों  क  तेलों  को  छोड़ कर  हम  आयात
 नहीं  भ्र न्य था  देश  स्वावलंबी

 pat  नारायणन  गुद्दी  मेनन  :  कया  यह  सच  है  कि  केरल  at  दो  शाक  लिवर  maa
 जिनका  wo

 dat
 ने  उल्लेख  किया  पूंजी  की  कमी  तथा  बाहर  माल  बेचने

 की  सुविचारों की
 कमी  के  कारण  विपत्ति में  हैं  शौर  यदि  ऐसी  बात  है  तो  क्या  केरल  सरकार

 ने
 केन्द्रीय  सरकार  से  कोई  सहायता  मांगी  है  तथा  यदि  उत्तर हां  है  तो  क्या  सहायता  दी  गई

 श्री
 मनुभाई  शाह

 :
 कोई  कठिनाई  नहीं  यह  विकास  का  प्राकृतिक  तरीका

 केरल  सरकार  ने  तीसरी  योजना  में  विस्तार  के  लिये  ४  लाख  रुपये  का  तथा  उनकी  कालीकट

 फैक्टरी  के  भ्राधुनिकीकरण  के  लिये  तथा  उसके  लिये  १५  लाख  रुपये  की  लागत  एक

 उदजनीकरण  इकाई  का  उपबंध
 किया  गया  a1

 aa  अंग्रेजी  में
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 ज़लपाइगुड़ी-भूटान सड़क

 1*१७६२.  श्री  नं०  ०  घोष
 :  क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की

 कृपा  करेंग  कि

 क्या  परिचित  बंगाल  के  जलपाइगुड़ी  को  भूटान के  साथ  मिलाने  वाला  एक  पुराना

 रास्ता है  जो  जलपाइगुड़ी  क  चुमुरची  चाय  बागान  से  हो  कर  गुजरता  है

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  समय  पहले  भूटान  सरकार  इस  मार्ग  को  मोटर  गाड़ियों

 के  यातायात  के  योग्य  बनाना  चाहती  थी  कौर  उसने  सरकार  से  श्रनरोध  किया  था  कि  इस

 रास्ते  के  उस  भाग  जो  जलपाइगुड़ी  जिले  में  स्थित  सुधार  किया  जाये  दौर  उसे  चौड़ा

 किया

 यदि  तो  इसਂ  दिशा  में  क्या  कदम  उठाय  गये  हैं
 ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  जो०  ato  हां  start

 at  श्रीमान

 प्रार्थना  पश्चिम  बंगाल  को  भेज  दी  गई
 थी

 जिसके  क्षेत्राधिकार  में  सड़क थी  ।

 उसने  सड़क  को  सुधारने  चेंगभारीਂ  के  पास  देना  नदी  के  ऊपर  मोटर  गाड़ियों  के

 यात  के  लिये  एक  उपयुक्त  स्थायी  पुल  बनाना  स्वीकार  कर  लिया  ।  तीसरी  योजना  में  इन  कामों

 के  लिये  भारत  सरकार  की  वित्तीय  सहायता  विचाराधीन है  ।

 fat  do  Yo  घोष
 :

 क्या  बहुत  बड़ी  संख्या  में  उन  व्यापार  श्रद्वा-मार्गों  कौर

 पगडंडियों  को  सुधारने  का  कोई  कार्यक्रम  जो  भूटान  को  जलपाईगुड़ी से  मिलाते  हैं  ,

 क्योंकि  भूटान  waa  बंगाल  के  बीच  aga  अधिक  व्यापार  होता  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  मुझे  बहुत  से  छोटे

 मार्गों  का  पता  नहीं  किन्तु  भूटान  कौर  भारत  के  बीच  कुछ  मुख्य  सड़कें  बनाई  जा  रही  है

 पश्चिम  बंगाल  की  तथा  शसाम कीर की  कौर  ये  यातायात  के  मुख्य  मागं  होंग े।

 fat नं०
 to  घोष  :  में  बहुत  wire  पगडंडियों  ate  श्रद्वा-मार्गों  का  उल्लेख  कर  रहा

 ं  जो
 जलपाईगुड़ी

 तथा  भूटान  को  मिलाते  क्योंकि  जलपाईगुड़ी  ठीक  भूटान  की
 सीम  है

 शर  जलपाईगुड़ी  तथा  भूटान  के  बीच  बहुत  व्यापार  होता

 श्री
 जवाहरलाल

 नेहरू
 :

 मैंने  कहा है  कि  मुझे  पगडंडियों  का
 पता  नहीं  वहां  क्या

 किया जा  रहा  मैं  इस  का  पता  करवा  सकता  हूं

 श्री  भक्त  दान :  क्या यह  सत्य
 है  कि  भूटान  को

 भारत  से  मिलाने  के  लिये

 मस् विगी बंगाल  शौर  area  से  दो  तीन  सड़कें  बनाने  की  योजना  कई  बरसों  से  चल  रही है

 उनका  निर्माण  कार्य  भ्र भी तक  पुरा  नहीं  क्या  मैँ  जान  सकता  g
 fe

 उस  में  an

 क्यों नहींहो रही नहीं  हो  रही  है  सनौर  FAT  वह  काम  तेजी  से  होगा  ?  जहां तक  मुझे  ज्ञात  उसकी

 चाल  बहुत  धीमी

 श्री  जवाहरलाल
 नेहरू

 :  जी  नहीं  ।  मैंने  ait
 इसका  जवाब  दिया  है

 ।  कई  बरसों से  तो
 लेकिन  इसको  चर्चा  दो  यबरस  से  खासਂ  है  ate  पौने

 दो
 बरस  से  वह  बात

 मूल  अंग्रेजी  मे
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 शुरू की  गई  एक  खास  सड़क  जो  कि  राजधानी  तक  जाती  बहुत  तरक्की की  है  प्रौर

 वहू  बहुत  तेजी  से  बनी  जो  उसके  लिये  दिया  गया  उससे कम
 वक्त

 में  वह  बनी

 मेरा  ख्याल  है  कि  सितम्बर  तक  वह  पूरी  हो  जायेगी  कौर  राजधानी तक  पहुंच  जायेंगी
 कौर  सड़कों  को  बनने  का  भी  इन्तजाम हो  रहा

 मांगा  विद्रोहियों को  गतिविधियां

 (  झ्रीमतों  सफीदों  भ्रहमंद  :

 १७६३.  शो  रोम  कृष्ण  गुप्त  :

 went  :

 क्या  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 यह

 सच
 है  कि

 ERR  को  मोकोकचुंग  जिले  के  चांग की  नामक

 स्थान  में  स्थित  ग्राम  रक्षक  शिविर  पर  नागा  विद्रोहियों  के  एक  सशस्त्र दल  ने  गोलियां

 carat

 यदि
 ara  यह  भी

 सच  है  कि  ग्राम रक्षकों के  साथ  मुक़ाबला  होने  के

 व्य  विद्रोहियों  ने  उन  पर  काब  पा  लिया  कौर  सेना की  १८  राइफलें  छीन  ली ं;

 यदि  तो  प्राम रक्षकों  को  शौर  क्या क्षति  उठानी  ak

 नागालैंड  में  सुरक्षात्मक  उपाय  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हें  अथवा

 उठाये  जाने  का  विचार

 उपमंत्री  लक्ष्मी  :  से  २७  RRQ  की

 रात्रि  को  विद्रोही  नागाओं  ने  एक  ग्राम  रक्षा  संतरी  के  साथ  जो  उस  स्थान से  कई

 से  दूर  गया  ga  था  कौर  उस  समय  ड्यूटी  पर  नागालैंड  के  मोकोकचुंग जिला  में

 चांग  की  ग्राम  रक्षा  चौकी  पर  पहुंचने  का  प्रबंध  कर  लिया  |

 विद्रोहियों  ने  aa  संत रियों  पर  बलपूर्वक  काबू  पा  लिया  कौर
 उस

 ग्राम  रक्षक  को

 लेकर  भाग  गये  जो  उनके  साथ  मिला  हुमा  था  तथा  १८  राइफलें  शर  बंदूकें  ले  गये

 दूसरा  ग्राम  जो  विद्रोहियों  द्वारा  पकड़ा  गया  चौकी  पर  वापिस  शाने  में

 सफल
 हो

 गया  किन्तु  जेब  वह
 उनसे

 छुड़ा कर
 भाग  रहा था  तब  उसके  हाथ पर  एक  गोली

 लगी  ।

 नागालैंड  प्रशासन
 ने  सुरक्षा  प्रबंध  मजबूत  कर  दिया है  कौर  गीत  तेज  कर  भी  दी  है

 तथा  नागा  विद्रोहियों  का  सामना  करने
 के  उपाय भी  मजबूत  कर  दिये

 सरकार  सरवती

 से  श्रद्यान्ति  को  कुचलने  ae
 उस  क्षेत्र में  शान्ति  कायम  करने  के  लिये  दूर  है  ।

 श्रीमती  अहमद
 :  ai  मा०  उपमंत्री  ने  जो  उत्तर दिया  है  कौर

 पिछले  प्रश्नों
 री  भी

 के
 जो  उत्तर  दिये  थे  उनसे  यह  स्पष्ट  होता  है  कि

 कभी  कभी  ग्राम  रक्षक  र  संत

 विद्रोहियों  से  मिले
 हुए  उन  लोगों  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई की  गई  है  कौर  क्या  सरका

 ९

 ग्राम  गार्डों  को  बन्द  करने  के  प्रश्न  पर  विचार कर  रही  है  ?  —_—— ee

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 च्रध्यक्ष  महोदय  :  अ  इन  काग्रंतिम भाग  क्या  है  ?

 श्रीमती  मजीदा  संतरी  उन  से  मिले  हुए थे  कौर वें  उस  समय  डयूटी  पर

 नहीं थे  ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  )  :
 यह  सच  हैकि  कभी

 बल्कि  कभी  ऐसी  बात  हुई  है  ,  कि  प्राम  गांवों  के  लोग  विद्रोहियों  के  साथ  मिले

 हैं  ौर  स्वभावतः  जब  ऐसा  होता  है  हम  उन के  विरुद्ध  कार्यवाही  करते  हैं  यदि  हम  उन  को  पकड़

 सकें  |  किन्तु  में  नहीं  समझता  कि  ऐसा  निष्कर्ष  निकालना  उचित  होगा  कि  अधिकांश  या  काफी

 बड़ी  संख्या  में  ग्राम  गार्ड  ऐसा  करते  बल्कि  बात  यह  fava  ka  अधिकांश  लोगों  ने

 बहुत  अच्छा  काम  किया  है  ।

 श्री  हेम  ग्राम  गार्ड  एक  साधन  है  जिन  से  विद्रोही  नागाओं  को  समय  समय  पर

 शास्त्र  पौर  गोला  बारूद  मिलता  है  ।  एक  पिछले  अवसर  मा ०  प्रधान  मंत्री  ने  बताया  था  कि

 बर्मा  की  य्र/र से  भी  शास्त्र  कौर  गोला  बारूद  जाए  थे  ।  कया  प्रधान  मंत्री  बर्मा  से  कराने  वाले  शास्त्रों

 शर  गला  बारूद  के  बारे  में  प्र वादा  '  डालेंगे  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  पुरुष  बर्मा  में  जाती  हैं  शर  तब  वहां  wa  उनका  क्या

 ? ata  है

 fat  हेम  बरपा  :  मुझे खेद  है  कि  मुझे  गलत  समझा  गया  है  ।  एक  पिछले
 अवसर

 पर  जब्र  मैं  ने  नागा  विद्रोहियों  को  शस्त्र  पौर  गोला  बारुद  मिलने  के  बारे
 में

 एक  निश्चित

 प्रश्न  पूछा  था  तो  मा०  प्रश्न  मंत्री  ने  इस  के  दो  स्रोत--उलूक
 —

 ग्राम  गाड़  सनौर  दूसरा  बर्मा  की  ओर

 से  कराते  का  साधन  बताये  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  बर्मा  की  भ्रांत  से  तराने  वाले

 विप्रों  कौर  गोला  बारूद  के  बारे  में  प्रकाशा  डालने  की  कृपा  करें  ?

 पभ्रथ्यक्ष  महोदय :  यह  भिन्न  प्रशन  है  ।
 हमारा ग्राम  गार्डों

 से  संबंध  कि  उनका

 विद्रोहियों  से  कितना  सम्पर्क  है  ।

 pat  क्या  पे  प्राम  गार्ड  TEA  राइफल्स  से
 हैं

 या
 वे  उन्हीं  गांवों

 के
 निवासी

 हैं जो  स्वयमेच्छा  से  गार्ड  का  काम  करते  हैं  या  वे  नियमित नौकरी
 में  है ं?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  वे झ्रासाम  के  नहीं  हैं  बल्कि  नागा  क्षेत्र  के  हैं  कौर  नागा

 प्रशासन  ने  तीन  साल  पहले  उन को  भर्ती  किया  उन्हें  वेतन  दिया  जाता  है  वे  भ्रवैंतनिक

 नहीं  ।  यह  प्विश्यक  नहीं  कि  उन्हें  कन के थि नके  अपने  गांव  मे ंही  रखा  जाये  —farg  अस  पास  के

 गांवों  में  तैनात किया  जाता  है  ।

 att  ब्रज राज सिह  :  इस  प्रश्न  का  झ्र्भी  जो  उत्तर  दिया  गया  है  शर  इंस  से  पहले  एक

 प्रदान  का  जॉ  उत्तर  दिया  गया  था  उस  से  पता चलता  है  कि  सरकार  ने  जो  फौजी  या

 पुलिस  कार्रवाई  की  नागा  समस्या  को  हल  करने के  उसका  कोई  संतोष  जनक  परिणाम
 जने

 real  निकला  है  ।  इस  को  देखते हुए
 क्या

 सरकार
 किसी  ऐसे  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 है  कि  झ्राचार्ष  विनोबा  भावे  या  कौर  किसी  ऐसे  ही  प्रमुख  हिन्दुस्तानी के  नेतृत्व  में  कोई  पीस

 मिशन  इस  स्थान  पर  भेजा  जाए  शौर  उस  से  काम  कराया  जाए  ताकि  जिस  तरह  की
 जवा

 मूल  T Wait  मे
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 संहिता  मध्य  राजस्थान  कौर  उत्तर  प्रदेश  ,  इत्यादि के  sha  ग्रस्त  क्षेत्रों
 में

 सिली

 उस  तरह  की  सफलता  यहां  पर  भी  मिल  सके
 ?

 > ् श्री  जवाहरलाल  नेहरु  :  जी  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  पाया  XxX  कौर मुझे  खुद

 भी  अच्छा  मालूम  नहीं  देता  कि  आचार्य  विनोबा  भावे  को  इस  तरह  से  एक्सप्लायट  किया

 जाये  |  उनकी  मदद  तो  हम  को  बहुत  मिलती  रहती  है  भ्र ौर  उनकी  कहीं  होना  हमारे  लिए

 मुफ़ीदा  है  |

 शनी हेम  क्या  सरकार  नागा  लैंड  के  ने  राज्य  की  सलाहकार  परिषद्  कह

 मंत्रगा  देने  का  विचार  रखती  है  कि  वह  अपनी  नागा  सेना  dart  करे  कौर  उन  को  यह  बतायेगी

 कि  वहां  हमारी  जो  सेनाएं हैं  वे  विद्रोहियों  का  मुकाबला  करने
 के

 लिये  नहीं  अपितु  रक्षा  के

 लिये

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  ग्राम  गार्ड  उनकी  सेना  हैं  ।  यह  वेतन  पाने  वाली  अ्रधे-प्रशिक्षित

 सेना  पूर्णतया  अर्थात्‌  too  प्रतिशत  प्रशिक्षित  नहीं  किन्तु  कछ  प्रशिक्षित

 यह  उनके  पास  है  ।

 श्री हेम  क्या वे  सीधे  नागालैंड  की  सलाहकार  परिषद्‌  के  अधीन  काम  करते  हैं  ?

 श्री  जवाहरलाल  इस  सलाहकार  परिषद्‌  को  सभी  विकास

 प्रशासन  arte  संबंधी  काम  सौंपे  गये  हालांकि  इस  समय  भ्रान्ति  म्रधिकार  राज्यपाल  के  पास

 यह  स्वीकार  किया  गया  था  ।  इस  के  उपयोग  ae  भर्ती  शादी  के  बारे  में  लगातार  सलाह
 करते  रहते  किन्तु  उनको  कम  से  कम  इस  समय  राज्यपाल  के  प्राधिकार  के  अधीन  रहना  चाहिये  ।

 १राजा  महेन्द्र  प्रताप
 :  कया यह  सच  है  हक  श्री  फिजो ने  नागालैंड  की  तुलना  अल्जीरिया  से

 की  है  ?

 pat  जवाहरलाल  नेहरू  :  नहीं  श्रीमान्‌  ।  मुझे  पता  नहीं  ।  परन्तु  ऐसी  तुलना  दोनों के
 अज्ञान  के  कारण  ही  की  जा  सकती

 श्री  यादव  नारायण  जाघव  :  क्या  इन  ग्राम  गार्डों  को  सब  प्रकार  के  आधुनिक  शास्त्रों

 को  प्रयोग  करना  सिखाया  जाता  ?

 श्री  जवाहरलाल  tee  :  निस्संदेह  नहीं  ।  आधुनिक  शसख्रास्त्रों  में  अणुबम  शादी  बहुत

 कछ  wise  हैं  ।  उनको  इनका  उपयोग  करना  नहीं  सिखलाया  जाता  ।

 त्री  हैम  se

 कया  श्री  फिजो  का  प्रभाव  समाप्त  हो  गया  है  कौर  वह  लन्दन  में

 श्रिया  महोदय  :  जब  तक  मै  न  मा०  मंत्री  को  उत्तर  देने  की  जरूरत  नहीं  ।

 श्रीमती  मफीदा  अहमद  :  ।

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  क्या यह
 सच

 हैकि  विद्रोही वग  चाहे  छहों  या  बड़े
 ,
 उनकी

 संख्या  कुछ  भी
 नागा  लैंड  के  अ्रन्दर कौर  बाहर  भारी  रक्षा  का  बने हुए

 सलाहकार  परिषद्‌  ने  सरकार  को  उन  के  हिंसात्मक  .  कृत्यों  को  रोकने  का  कोई  सुझाव  दियाः

 or

 मल |  श्रंप्रेजी  में
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 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  मुझे  राज्यपाल  या  श्रायुवत  के  साथ  हुई  उनकी  बातचीत

 का  पता  नहीं  है  निश्चय  ही  शांतिलाल  व्यवस्था  बनाये  रखना  चाहते  किन्तु

 शांति  a  व्यवस्था  का  प्रत्यक्ष  उत्तरदायित्व  राज्यपाल  का  है  ?

 श्री  हेम  बुरा
 :  जहां  तक  नागालैंड  के  भागों  पर  श्री  फिजो  के  प्रभाव  को  संबंध

 क्या  नागरों  के  हुक  वं  के  साथ  किये  ने  राजनीतिक  समझौते  के  पश्चात्  ,  यह  समाप्त  हो

 सो  गया  है
 ?

 जवाहर  लाल  नेहरू  :  में  इस  प्रदान  उत्तर  नहीं  दे  सकता  कि  श्री  fast  क्या

 अनुभव  करते  हैं  कौर  क्या  नहीं  करते  ?
 में  समझता हूं  कि  वह  प्रभी  लन्दन  में  हैं

 लौह  वयस्क का  निर्यात

 +

 श्री  नारायणन

 ग  १७६६.  |  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 श्रीमती  मैमूना  सुल्तान :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच
 हैकि  राज्य

 व्यापार
 निगम

 ने अगले  पांच  वर्षों
 में

 भारत
 से

 लोह

 अयस्क  का निर्वात  दुगना  करने  की
 योजनायें

 बनायी  हैं

 यदि  तो  लौह  वयस्क के  लिए  किन  किन  देशों  से  ‘oe  दिये  हैं  :

 इस  ata  मेंदर्तों  का  क्या  ब्योरा  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )
 :  कौर  राजकीय

 व्यापार  निगम  विदेशी  नेतायों  लोह  वयस्क  की  बिकी  बनाने  के  लियें  लगातार  प्रयत्न

 करता  रहता  ।  युगोस्लाविया

 और  इटली  को  काफी  मात्रा  में  निर्वात  किये  जाने की  arar  है  |

 समय  समय  पर  राजकीय  व्यापार  निगम  कौर  विदेशी  क्रेताओं  के
 बीच  बात  चीत  से

 तय  हुए  मूल्यों  पर
 निर्यात  किया  जाएगा  |

 भी  नारायणन  कुट्टी  क्या  विभिन्न  देशों  को  दिये  लोह  भ्रामक के  मूल्य  समान

 हैं  या  वे  प्रयुक्त  देश  के  मामले  में  भिन्न  भिन्न  होते  हैं  ?

 |  सतीश  चख  पे  मूल्य  ग्रेड  इरादी  के अत सार च्  भिन्न  २  होते  हैं  क्यों कि
 प्रत्येक  देश

 ड
 का  किराया  भाड़ा  भिन्न  र  होता  है  ।  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखना  पड़ता  है

 ?

 pat  नारायण  gis  कया  संविदाएं  भारत
 में

 रेल  cher  निःशुल्क  के  लिये  हैं
 या  उन  देशों  में  माल  पहुंचाने  के  यदि  संविदाएं  भारत  में  रेल  पर्यन्त  शुल्क  तो  प्रत्येक

 स्थान  के  लिये  भाड़ा
 nats  Sai

 होत
 ह  ern

 मूल  अंग्रेजी  में
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 pot  सतीश  चन्द्र  :  मूल्यों  का  फैसला  भारत  में  रेल  पर्यन्त  farzare  होता  है  किन्तु  वे
 उन  देशों

 को  ले
 जाते  पड़ते

 हैं
 ।  प्रत्येक  देश  क

 हिसाब  लगाना  होता  है--खरीदने  वाले  को

 यह  अनुमान  लगाता  होता  है  कि  पाया  माल  पहुंचने की  कीमत  उसे  सर  पड़ेगी  ।  कौर

 हमें  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना  पड़ता  है  ।

 मैमूना  सुल्तान  :
 भ्र गले  ५  वर्षों  में इन  सब  देदो ंसे  भारतीय  लोह  अयस्क  की

 कितनी  अनुमानित  मांग  होगी ।

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :  भारत

 से  १६६०  में  लगभग  ३५  लाख  टन  लोह  वयस्क था  कौर

 त्या  ४५  वर्षों  में  इत  के  ८०  या  Lo  लाख  टन  तक  बढ़ने  की  तराशा की  जाती  है  .  |

 श्रीमती  मैमूना  सुल्तान  :  प्राजक  विश्व  बाजार  में  भारतीय  लोह  wares  को  सब  से  अधिक
 ् खरीदने  वाला  देवा  कौन  है  ate  उस  देश  को  कितना  निर्यात  किया  जाता  है

 श्री  सतीश
 इस  समय  जापान  है  कौर  हम  उसे  २०  लाख  टन  से  कुछ  कम  माल  भेजते

 पत्री  क्या  राजकीय  व्यापार  निगम  विदेशों के  साथ  इस  का  सीधा  व्यापार  करता  है

 या  अयस्क  अ्रभिकर्त्ताश्रों द्वारा या खान द्वारा  या  खान  मालिकों  द्वारा  भेजा  जाता  है  ?  यदि  निगम  को  खान  मालिकों

 को  माल  खरीदना  पड़ता  तो  उन  को  कितने  प्रतिशत  लाभ  मिलता  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 सारा  निर्यात  राजकीय  व्यापार  निगम  द्वारा  किया  जाता है

 रेलवे  पत्तन  तक  ले  जाने  में  कितनी  दूरी  तय  करनी  पड़ेगी  आदि  बातों  के  आधार  पर  विभिन्न

 स्थानों  के  लिये  मूल्य  निर्धारित  किये  जाते  स्थान  स्थान  ग्रेड  ग्रेड  के  अनुसार म्ल्यों द के  में  अन्तर

 होता  है  ।  परन्तु  इस  में  कोई  शिकायत  नहीं  है  ।  यह  खान  तथा  प्राय  लोगों  के  पूर्ण  संतोष  के  अनुसार

 किया गया  है  ।

 शनी  में  यह  जानने  को  उत्सुक था  कि  खान  मालिकों
 वास्तविक

 व्यय  के  ऊपर

 कितने  प्रतिशत  लाभ  दिया  जाता  है  जब  वे  खानों  से  माल  खरीदते हैं

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  विस्तृत  अनुमान  लगाये  गये  हैं  ।  दौर  जैसा  कि  मैंने  कोई  समान

 दर  नहीं  है  यदि  पत्तन से  दूरी  कम
 तो

 खान  मालिक  को  थोड़ा  श्रमिक  लाभ

 मिलता  परन्तु  यदि  प्रकार  अधिक  है  कौर  कालेज  ३००  या
 ४००

 मील  तो  प्रतीक  रेलवे
 भाड़ा

 देना  पड़ता  है  शर  उस  स्थान  पर  खान  मालिक  शभ्रधघिक  लाभ  की  अपेक्षा  नहीं  कर  सकता
 |

 fait  त्यागो  :  यह  सब  व्यय  करने के  पर चाटें  राजकीय  व्यापार  निगम  कितने  प्रतिशत  लाभ

 पने पास  रखता  है  ?

 मंत्री  मनु भाई  खान  मालिकों  के  साथ
 संविदा  प्रतिशत  पर  उनको

 दिये  जाने  वाले  लाभ  पर  निर्भर  नहीं  होते  ।  प्रतियोगिता  के  आघार पर  खरीद  होती  है
 तर  सरकार

 विभिन्न  टेंडर  देने  वालों  तथा  खान  मालिकों  से  यथासंभव  कम  से  कम  मूल्य  या  श्रघिकतम  उचित  मूल्य
 छोड़ता  हैं  ।  राजकीय  व्यापार पर  माल  खरीदती है  ।  यह  खान  मालिकों के  लिये  कुछ  लाभ  अवश्य

 निगम  को  बहुत  बड़ा  लाभ  होता  जो
 उस

 के  संतुलन  पत्रों  में  दिखाई  देता
 इस  निगम  के

 संविदा

 दर  संविदा  लाभ  को  बताना  कठिन  होगा  ।
 oo

 नवल  प्रेमी  में

 559  (Ai)



 ६३६६  मौखिक  sat  २७  .  १९६१

 श्री  तिरुमल  राव
 :

 क्या  देश  की  मूल्यों  के  बारे  में  दक्षिण  अमरीकी  देशों  से  कोई  भारी

 मुकाबला  करना  पड़  रहा  है  यदि  तो  उसे  दूर  करने  के  लिये  क्या  कार्रवाई
 की

 जा  रही  है  ?

 श्री  सतीश  जहां  तक  पश्चिम  यूरोपीय  बाजारों  इटली  कौर  स्थानों  का

 सम्बन्ध  स्वीडन  ब्राजील  से  प्रतियोगिता  होती  है--मुख्यतया  स्वीडन  क्योंकि लोह
 की  किस्म  seat  है  भाड़ा  बहुत  कम  है  ।  जब  तक  पश्चिमी  यूरोपीय  देशों  का  सम्बन्ध भारत

 मूल्यों  के  रूप  में  तीसरा  है  क्योंकि  उन  के  लिये  स्वीडन  से  खरीदना  सब  से  सस्ता  है  कौर  तब  ब्राजील

 से  फिर  भारत से

 कया  निर्यात  seer  प्रदेश  वार  आ्रावंटित  किया  जाता  है  ate  यदि  तो

 तीसरी  योजना  में  मैसुर  के  लिये  कितना  seta है  ?

 श्री
 सतीश

 चन्द्र
 :

 कोई  निर्यात नहीं  ।  समूचा  निर्यात  राजकीय  व्यापार निगम

 हत  प्रतिशत  किया  जाता  है  ।  सीमित  करने  का  पहलू  हमारी  परिवहन  क्षमता  कौर  पत्तनों  की  क्षमता

 है  ।  हमें  रेलवे  जो  कुछ  क्षमता  देती  है  हम  उसका  पूर्ण  उपयोग  करते  हैं  ।

 fat  बासप्पा :  क्या  घटिया  किस्म  के  लोह  वयस्क  के  निर्यात  की  कोई  सम्भावना है

 यदि  हां  तो  प्रत्येक स्थान  के  लिये  क्या  भ्रम्यंद है  ?

 fant  सतीश  चन्द्र
 :

 घटिया  किस्म  का  लोह  वयस्क  रेडी  पतन  से  निर्यात  किया  जाता  है

 प्रयत्न उस  के  लिये  अधिक  बाजार  बनाने  का  किया  जा  रहा  र  ४
 लाख  टन  घटिया  किस्म  काਂ

 लोह  RRR  में  रेडी  से  निर्यात  किया  गया  था  |

 fait त०  पर्  बिगुल  राव
 :

 कुछ  समय  पहले  राजकीय  व्यापार  निगम  १०  लाख  टन
 के  निर्यात  के  लिये  रूमानिया सरकार  से

 बात
 चीत  कर  रहा  था

 |
 कया  वह  बातचीत पुरी  हो  चुकी  है

 ?

 पत्तनों  में  माल  रखने  व  चढ़ाने  की  क्षमता  की  कमी  के  कारण  हमारे  निर्यात  में  कमी  हो  गई  है  इसे  ध्यान

 में  रखते  हुए  क्या  सरकार  में  रखने  की  क्षमता  को  बढाने  के  लिये  कार्रवाई कर  रही  है  ?

 श्री  सतीश  पत्तन  क्षमता  बढ़ाने  का  प्रश्न  बड़ा  मामला  इस  पर  योजना  आयोग

 तथा  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  विचार  कर  रहे  हैं  ।  यह  सच  है  कि  ः  सानिया  को  पश्चिमी  पत्तनों
 से  लोह  भ्रामक  की  बड़ी  मात्रा  की  जरूरत  थी  कौर  पश्चिम  घाट  के  पत्तनों  से  हम  इस  समय  माल  नहीं
 दे  सके  ।  अत: उन के उन  के  साथ  स्थायी  झ्राधार  पर  कम  मात्रा में  माल  भेजने का  संवाद  किया  गया

 है  ।  परन्तु  संविदा  में  यह  उपबन्ध  है  कि  यदि  पत्तन  क्षमता  का  विकास  हो  गया  तो  शरीक  माल  भेजा
 जा  सकता है  ।

 pat  नारायणन
 कुट्टी  मेनन

 :
 क्या  कोचीन  पत्तन केਂ  प्राधिकारियों ने  भारत  सरकार  को  सुचित

 किया  है  कि  कोचीन  पत्तन  के  द्वारा  माल  भेजने  के  लिये  लोह  वयस्क  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  और

 क्या
 उस

 पेशकश  पर  विचार  किया  गया
 था  ?

 क्या  कार्रवाई की  गई  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 इस  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  परन्तु  यह  देखन  पड़ता है  कि  क्या  उस
 पत्तन  तक  खानों

 से  लोह  वयस्क  भेजने
 की

 लागत  बहुत  अधिक  नहीं  होगी
 ।

 eee
 पूल  aaa  में

 क
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 सम् भरण  निपटान  के  महानिदेश  के  कार्यालय का  पुनर्गठन

 श्री  तंगामणि  :  क्या  श्रावास
 कौर  संभरण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 a  क्या  सम्भरण श्र  निपटान  के  महानिदेशालय  का  पुनर्गठन  करने  की  कोई  प्रस्थापना

 ह  ह

 यदि  तो  इसका  व्योरा  क्या है  ;  कौर

 त्रुटिपूर्ण  खरीद  के  सिलसिले  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कौर  संभरण  उपमंत्री  प्रतीत  Fo  :  नहीं
 |

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 sea  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 श्री  तंगामणि
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  भण्डार  क्रय  समिति  ने  कुछ  सिफारिशें  कीं  कौर  उन

 के भ्राधार  पर  भारतीय  सम्भरण  सेवा  तथा  भारतीय  निरीक्षण  सेवा  €-१-६१  से  अरब  चालू  हो  गई

 fat  अनिल  कु०  चन्दा  हां  श्रीमान  |

 श्री  तंगामणि  :  क्योंकि  डी  जी  एस  डी  ने  PEYE—To  में  १८२.  करोड़  रुपये  का  स्टोर

 स्थानीय तौर  पर  क्या  इस  सेक्शन  का  अर्थात ५  सम्भरण  निर्धारक  निरीक्षण

 एवं  निपटान  कक्ष  प्राप्त  होने  वाली  शिकायतों  के  कारण  बढा  दिया  गया  हे  ?

 1६ |  अनिल कु०  चन्दा  :
 HAT  ।  भण्डार  करप  समिति  की  मंत्रणा पर  कई  नये  कक्ष

 अर्थात्  मूल्य  निर्धारण  इकाई  ae  योजना  तथा  विवरण  इकाई  कई  नये  कक्ष  खोले  गये  थे  ।

 श्री  इस  सभा  को  दो  या  तीन  wad  पर  बताया  गया है  कि  रेलवे के  लिये

 सिंह  इंजीनियरिंग कम्पनी  शादी  केतिपय  फर्मों  से  डी  जीएस  डी  के  द्वारा  की  गई  बहुत  सी  भ्रम  तु

 खराब  थीं  |  रेलवे  मंत्रालय  के  साथ  उचित  पड़ताल  करने  के  लिये  क्या

 प्रबन्ध  किया  जा  रहा  है  कौर  क्या  भारतीय  रेलों  के  भण्डार  नियंत्रक  एवं  डी०  जी०  एस०  डी०

 के  दफ्तर  ने  किसी  प्रकार  का  परामर्श  किया  था
 कौर  क्या  यह  भी  सच  है  कि  चूंकि  ऐसा  कोई  समन्वय

 नहीं  ये  चीजें  पास  कर  दी  गई  थीं  किन्तु  त्रुटियां  प्रतिपक्ष  या  किसी  दूसरे  निरीक्षण  स्थानों

 पर  ही  देखी we  ?

 fat  अनिल  कु०  यह  बड़ा  अ्रन्तग्र॑स्त  प्रश्न  है  किन्तु  में  सामान्य  चित्र  देखता  हूं  ।

 हमारी  रेलवे  सबसे  हिट  देती  है  कौर  १९४५७  में  हमने  लगभग  १००  करोड़  रुपये  का

 माल  भेजा  तथा शिकायतें कुछ  माल  के  ००१  प्रतिदिन  भण्डार  के  बारे  में  संविदा की  शर्तें

 सरकार  के  बहुत  १४ ६६  हैं  यदि  खराबी  होती  है  तो  माल  देने  वाले  को  अपनी  लागत
 पर

 माल

 बदल  कर  देना  होता  है  ।

 पंडित  gto  ato  तिवारी :  क्या  यह  सच  है  कि  विदेशों  को  डी०  जी०
 एस

 ०
 डी

 ०
 द्वारा  दिये

 गये  भ्रमरों  का  माल  बाद  में  है  जबकि  सीधे  ST  गये  ase  साल  कम  समय  में

 जाता
 कौर

 यदि  हां  तो  कारण
 क्या  है  ?

 मूल  ग्रेजी  में
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 tat  क़तील  कु०  चन्दा मुझे  पक्का  विश्वास  नहीं  हा  पाया  मा०  सदस्य  की  सुचना  ठीक

 कुछ  माल  के  बारे  में  कुछ  विलम्ब  अवश्यंभावी है  ।  लोगों  को  विशिष्टि  शादी
 के

 वारे  में  बहुत

 सतर्क  होना  पड़ता  '  विशेष  कर  जब  माल  विदेश  से  जाता  है  । थ

 fat स०  मो०  बीजों  :
 क्या  यह  सच  हूं

 कि
 हाल  में  सिह  इंजीनियरिंग  कारखाना  द्वारा

 बनाई  गई  कुछ  ची  कें  जिन्हें  निरीक्षण  उपनिदेशक  ते  पास  कर  था  उस  बारे  में  कोई  जांच

 की  जा  रही  हे
 ?

 fat  अलिल कु ०  चन्दा :  हां  श्रीमान  |  का  सदस्य  ने  कुछ  दिन  पहले  एक  रखा  था

 परन्तु वह  पुछा  नहीं
 ग

 हमने  कुछ  जांच  की  है  ।  कुछ  दूसरी जांच  भी  कभी चल  रही
 इस

 समय  प्रतीत  होता  है  कि  हमारे  निरीक्षणालय  का  कोई  दोष  नहीं  था  |

 gto  ato  तिवारी
 :

 बहुत  से  मामलों  में  हमने  देखा  है  कि  रेलवे या  हमारे  विभागों

 द्वारा जो  ः  सीधे  दिये  गय  हैं  उनका  माल  जल्दी  दिया  जाता  है  जबकि  डी  जी  एस  डी  द्वारा

 दिये  गये  थ  का  माल  बाद  में  भेजा  गया  ?

 fat  अ्रनिलਂ  कुर  चन्दा  :  मुझे  पता  नहीं  कि  area  ने  विदेशी  सम्भरण  sala

 को  कोई  अग्रवाल  सीधे  देय  था  ।

 श्री  तंगामणि
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  हम  भी  भारत  संभरण  मिशन  तथा  भारतीय  स्टोर

 विभाग  लन्दन  से  स्टोर  खरीदते हैं  ?  क्या  ये  दोनों  विभाग  भी  सीधे  डी  जी  एस  डी  के  भ्रमित  श्र

 गये  हैं  ate  यदि  तो  किस  प्रकार  की  कार्रवाई  की  गई  है
 ?

 श्री  अनिल  कु
 ०

 चन्दा
 :

 जहां  तक  भारत  संभरण  मिशन  कौर  भारतीय  भण्डार  विभाग

 का  सम्बन्ध  वे  डी
 जी  एस  डी  के  अधीन  बल्कि  सीधे  मंत्रालय  के  अधीन  हैं  ।

 श्री  मा०  उपमंत्री ने  कहा  हू  कि  १६५७ में  १००  करोड़  रुपये का  साल  रेलवे

 को  दिया  प्रौढ़  शिकायतें केवल  ००१  प्रतिष्ठित  के  बारे  में  श्राई  अर्थात  १  लाख  रुपये  के  माल  के  बारे
 में  ।

 fort  प्रतीत  go  चन्दा
 :

 मुझे  उस  विभाग  द्वारा  यही  बतलाया
 गया  है  ।

 salt  रामनाथन  चेट्टियार :  डी  जी  एस  डी  ने
 प्रोटीन  कितना

 माल  खरीदा
 ?

 श्री  अनिल  कु ०  चन्दा  :  २  करोड़  रुपये  से  कुछ  WITH  लागत  का
 ।

 प्रैस  ट्रस्ट  श्राफ  इंडिया

 TFQORS.  शी  गोरे  :  श्रम
 कौर

 रोजगार  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 प्रेस  ट्रस्ट  श्राफ  इंडिया  के  दिल्‍ली  कार्यालय  के  कर्मचारियों ने  ५

 _
 १९६१  को  बैठे  रहने  कीਂ  हड़ताल  की  थी  ;

 क्या  सरकार  को  प्रेस  ट्रस्ट  श्राफ
 Risa इंडिया के  कर्मचारियों  कौर  प्रबन्ध-बोड़े  के  सम्बन्धों

 के  बिगड़  जाने  का  पता  है  ;

 मूल  म्रंग्रेजी
 में
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 सरकार  ने  स्थिति  में  सुधार  करने
 के

 लिये  प्रबन्ध  को  क्या  सलाह  दी  है
 ?

 pat  उपमंत्री  आबिद  ११  बजे  से  १  बजे  तक  दो  घंटे  के  लिये
 ।

 नही ं।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 fat  गोरे
 :

 क्या  प्रैस  ट्रस्ट  श्राफ  इंडिया  के  प्रबन्धकों  ने  सरकार  को  सूचित किया  हैं  कि

 उन्होंने  उच्चतम  न्यायालय  में  जो  भ्रमित  दायर  की  थी  उसे  वापस  ले  लिया  गया  ?

 fat  afar  जी  नहीं  ।  कपिल  दायर  की  गयी  हूं  किन्तु  अभी  तक  स्वीकार  नहीं

 हुई  |  मुझे  पता  नहीं  कि  यह  वापस  ली  गयी  है  |

 1६... |  जोखिम  श्रम  तथा  सुचना  मंत्रालय  में  सम्पकं  है  ?  उस  मंत्रालय  ने

 प्रतिद्वंदी  संस्थापकों  को  लाइसेंस  दिये  हैं  कौर  पी०  टी०  भाई  की  हालत  बिगड़  गयी  है  ?

 जी  आबिद  चली
 :

 हमारा  सम्बन्ध  alate  सम्बन्धों  से  है  ।  जहां तक  लाइसेंस  देने

 का  सम्बन्ध  है  यह  दूसरे  मंत्रालय  का  काम  है  |

 fat  इंद्रजीत  लाल  मल्होत्रा  :  कर्मचारियों  की  मुख्य  शिकायतें  क्या  थीं  कौर  हड़ताल  क्यों

 की  थी  ।
 सरकार  ने  मालिक  मजूर  सम्बन्धों  के  सुधार  के  लिए  क्या  किया ?

 वी  अबीद  कुछ  मास  से  मासिक  वेतन  देर  से  दिया  जाता  था  ।  मार्च का  वेतन

 दिन  बाद  दिया  गया  ।  चरागे  से  मासिक वेतन  १  तारीख  को  देनें  का  झ्राइवासन  मिला  है  ।

 जो  विभूति  म
 जानना  चाहता  हूं

 कि
 इस  हड़ताल  में  कितने  क्मेचारियों ने  भाग

 लिया  था  ग्रोवर  उनको  प्रैस  ट्रस्ट  इंडिया  के  मैनेजमेंट  को  पैसा  देने  में  क्यों  दिक्कत  हुई  कौर  वह

 उनको  समय  पर  फँसा  क्यों  नहीं  दे  सके  ?

 श्री  ग्रामीण  चली  इसमें  १०२  कर्मचारियों ने  भाग  लिया  था  ake  उनको  पैसा  देने  में  दिक्कत

 यह  हुई  कि  उनको  बैक  से  पैसा  मिलने  में  देरी  हो  गई  ।

 श्री  रामसिंह साई  वर्मा  :  wat  श्रीमान  नें  फरमाया  कि  वेतन  देनें  में  चार  पांच  रोज  की  देरी

 हुई है  ।  इस  सम्बन्ध  में  शासन  क्या  कार्रवाई  की
 ?

 श्री  ख़ालिद  चली
 :

 उनको  समझा  दिया  ate  उनसे  वायदा  ले  लिया  कि  आइन्दा  ऐसा  नहीं

 होगा ।

 श्री  राम  fag  भाई  वर्मा  :  में  तो  विधान  की  बात  कर  रहा  था  |

 fat  गोरे  :  क्या  कर्मचारियों  ने  प्रभी  हाल  ही  में  एक  संकल्प  के  द्वारा  पी०  to ०  भाई  के

 प्रबन्ध  ats  में  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  करने  की  मांग  की  थी  ।  यदि  तो  क्या  सरकार  नें  पी०  टी  ०  आई०

 के  प्रबन्धकों  से  मांग  स्वीकार  करने  के  लिये  कहा  है  ?

 fat  आबिद  हड़ताल का  इस  बात  से  कोई  सम्बध नहीं  ।  संकल्प  हमें
 प्राप्त  हो

 गया  है  सामान्य  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 fat  गजराज  सिह  प्रैस  orate  ने  भी  यही  सिफारिश  की  थी  ।  सरकार
 ने  इस  बारे  में

 कया  किया है  ?
 लाए  ऋण

 मल  wast  में
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 श्री  आबिद  हम  केवल  प्रबन्धकों  से  अनुरोध  कर  सकते  हैं  ae  यदि  कर्मचारी  मांग

 करेंगे  तो  उस  मामले  को  मध्यस्थ  निर्णय  के  लिए  भेजा  जा  सकता  है  |

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  हड़ताल  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के

 बारे  भें  विधान

 ः

 ei  स०  ato  बनर्जी :

 # RRR  श्री  प्र०  चे

 श्री  अमजद  चली  :

 क्या  श्रम
 प्रौढ़

 रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हड़ताल  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  बारे  में  प्रस्तावित  विधान  के

 सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  संगठनों  से  विचार-वीमेन  किया  जाना  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रस्तावित  चर्चा  में  भाग  लेने  के  लिए  कितनी  यूनियनों  कौर  फेडरेशनों

 को  झ्रामंत्रित  किया  गया  है  ae  उनके  नाम  क्या  हैं  ;

 क्या  कोई  तिथि  निश्चित  की  गयी  है  ;  कौर

 यदि  तो  यह  चर्चा  कहां  कौर  कब  होगी  ?

 ह  ध पश्म  कौर  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री  ल०  ना०  ह

 से  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 fait स०  मो०  क्या  यह  सच  है  कि  विचार-विमर्श  के  लिये  किसी  भी  सरकारी

 कर्मचारी  को  नहीं  बुलाया  गया  था  ?

 शी  ल०  ato  मिश्र  :  किसी  भी  संस्था  का  कोई  भी  प्रतिनिधि  श्रम  मंत्री  से  मिलने  के  लिये

 नहीं  पाया  है  ।  संभव  है  कि  व्यक्तिगत  रूप  में  कुछ  कर्मचारी ्य  हों  ।

 fait स०  सो०  बनर्जी  :  क्या  सरकार  प्रस्तावित  विधान  को  अधिनियम  के  रूप  में  पारित

 करने  से  पहले  सभी  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  संघों  से  बातचीत  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 fait ल०  ato  सरकार  शझ्रनौपचारिक  रूप  से  कर्मचारियों  से  बातचीत  करने  का

 विचार  रखती  है  ।  यह  चर्चा  संघों  के  प्रतिनिधियों  से  नहीं  भ्रमित  व्यक्तिगत  रूप  से  कर्मचारियों
 से

 की  जायेगी

 निमंत्रण पत्र  दिये  गये  थे  ?

 fatt त०  ब०  विशाल  कुछ  कर्मचारी  श्रम  मंत्री से  मिले  उन्हें  किस  हैसियत  में
 ba

 fait  ल०  ना  मिश्र
 :  व्यक्तिगत  रूप  में  कर्मचारी  श्रम  मंत्री  से  मिलने  के  लिये  art  थे  कौर

 श्रम  मंत्री  से  उनकी  भेंट  हुई  थी  ॥

 श्री  नारयणन कुट्टी  मेनन
 :

 इस  बात  को  देखते  हुए
 कि

 कर्मचारी  संघों  की  मान्यता  समाप्त

 कर  दी  गयी  है  कौर  बातचीत  करने  के  लिये  कोई  संस्था  नहीं  सरकार  इसे  संसद  में  कब  पेशा  करने
 का  विचार  रखती  है  ?

 —_—

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  ल०  ate  सभी  संघों  की  मान्यता  को  समाप्त  नहीं  कर  दिया  गया  है
 ।  जिन

 संघों  ने  अवैध  हड़ताल  में  हिस्सा  लिया  केवल  उन्हीं  की  मान्यता  समाप्त  की  गयी  है  ।  व्यक्ति रूप

 से  कर्मचारी  अपने  वरिष्ठ  पदाधिकारियों  के  द्वारा  अपनी  शिकायतें  भेज  सकते  हैं  ।  जहां तक  इस

 विधान  का  सम्बन्ध  इसे  भविष्य  में  किसी  समय  संसद  में  पेश  किया  जायेगा  ।

 fat  स०  मो०  बनर्जी :  क्या  न्हिटले  परिषदों  की  स्थापना  तथा  उसके  गठन  को  अन्तिम

 रूप  से  तय  कर  लिया  गया  है  |  are  यदि  तो  वे  परिषद  किस  प्रकार  की  होंगी  कौर  क्या  उन्हें

 किसी  विधान  में  सम्मिलित  किया  जायेगा ?

 श्री  ल०  ना०  मिश्र  :  एक  विधेयक  सभा  में  पेश  किया  जायेगा  ।  श्रद्धा है  ये  उपबन्ध  उसी

 में  होंगे  ।

 श्री  रास  सिह  भाई  सरकार  art  कर्मचारियों  से  चर्चा  नहीं  करती  तो  क्या  कल  जो

 इंडियन  लेबर  स्टेंडिंग  कमेटी  की  मीटिंग  हो  रही  है  उसमें  इसकी  चर्चा  करेगी  ?

 श्री  ल०  ato  इंडियन  लेबर  mame  में  इसकी  चर्चा  हुई  है  लेकिन  कल  जो  मीटिंग

 हो  रही  है  उसमें  इसकी  चर्चा  नहीं  होंगी  ।

 श्री  राम  सिंह  भाई  वर्मा  :  क्या  श्रीमान  को  यह  ज्ञात  है  कि  जो  लेबर  श्रारगेनाइजेशन  के

 ११  सेंटर  a  उन्हों  सरकारी  कर्मचारियों  की  हड़ताल  पर  बन्दिश  लगाने  के  बजाए  न्याय  दिलाने  के

 सरल  रास्ते  का  सुझाव  दिया

 श्री  ल०  ना०  सिश  उनकी  राय  मुझे  मालूम  है  |

 yor  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  क्या  सरकार  ने  उन  व्यक्तियों  से  भी  कोई  विचार  fara

 किया  है  जिनका  पहले  कभी  प्रतिनिधि  कर्मचारी  संस्थापकों  से  सम्बन्ध  रहा  था  अर  क्या  सरकार

 को  उस  बात  से  तसल्ली  है  कि  प्रत्युत्तर  अनुकूल

 श्री  ल०  ato  मिश्र  कुछ  दिन  पूर्वे  श्रम  मंत्री  की  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कर्मचा  रियों

 से  व्यक्तिगत  रूप  में  भेंट  हुई  थी  ।  वे  व्यक्ति  किसी  भी  संस्था  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  नहीं  थे  क्यों कि

 उन  संस्थानों  की  मान्यता  समाप्त  हो  गयी  थी  ।

 श्री  प्रभात  उन  व्यक्तियों  से  क्या  क्या  बातचीत  की  गयी  थी  ?

 tall  ल०  Ato  मिश्र  :  उस  पर  प्रकाश  डालता  लोक  हित  में  नहीं  है  क्यों  किਂ  चर्चा  oral  तक

 चल  रही  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य

 यह  एक  बहुत  व्यापक  प्रदान  सरकार  विधान  पेश  करने  का  यत्न  कर

 रही  है  att  वह  सभा  में  पेश  कर  दिया  जायेगा  ।

 श्री  त०  ब०
 विपुल  विलम्ब  का  कया  कारण

 श्री  नारायणन कुट्ट  मेनन  :  माननीय  उपमंत्री  ने  कहा  है  कि  उनका  संघों  से  कोई  भी  सम्बन्ध

 नहीं  परन्तु  कामिक  संव  श्रथिनियम  के  peta  कामिक  संघ  अभी  विद्यमान  है  शौर  सरकार  पा

 उनकी  मान्यता  स्वीकार  करनी  चाहिये  ।
 -  a

 अंग्रेजी  में
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 पुनर्वास  मंत्रालय  के  छंटनी  किये  कर्म चारों

 1१७५६.  श्री  जीत  सिंह  सरहदी  :  कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-फारयं  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि
 :

 पुनर्वास  मंत्रालय  के  छंटनी  किये  गये  कर्मचारियों  को  धीरे  धीरे  विस्तार  कर

 दण्डकारण्य  परियोजना  में  खपा  लेने  की  प्रस्थापना  को  कहां  तक  क्रिया  न्वित.किया  गया

 रब  तक  इस  परियोजना  में  छंटनी  fea  गये  कितने  कोंचा  रियों  को  काम  दिया  गया

 ह
 f

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंर्पक-कार्य  मंत्री  मेहरचंद  दण्डकारण्य  परियोजना

 में  कोंचा  रियों  की  भर्ती  कुछ  समय  से  रूकी  हुई  परन्तु  यदि  वहां  कार्य  बढ़  गया  are  प्रिक

 कर्मचारियों  की  जरूरत  हुई  तो  पुनर्वास  मंत्रालय  के  छंटनी  में  निकाले  हुएं  कर्म चा  रियों  के  दावों  पर

 अवश्य  विचार  किया  जायेगा  |

 ३  छटनी  में  निकाले  हुए  व्यक्तियों  को  कौर  १२  ऐसे  व्यवसायों  को  जो  छंटनी  में  निकालें

 जाति  वाले  थे  ।

 नागालेंड  में  स्थित  सशस्त्र  सेनाएं

 1१७६४.  थी  प्र०  चं०  बख़ुदा  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपक  करेंगे  कि

 क्या  नागालैंड  के  कोहिमा  कौर  मोको  चग  जिलों  के  उपद्रवग्रस्त  क्षेत्रों  में  नियुक्त  सशस्त्र

 सेनाग्रों  को  प्रदत्त  विशेष  अघिकार  बने  रहेंगे  ;  तौर

 यदि  तो  सम्बन्धित  area  के  लागू  रहने  की  wafer  में  वृद्धि  करने  के  क्या

 a?

 वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी  :  ate  सशस्त्र  सेना

 १९४५८  के  अधीन  नागालैंड  के  कोहिमा  ait  मोकोकचुंग  जिलों  के  उपद्रव

 ग्रस्त  क्षेत्रों  मे  सशस्त्र  सैनिको  के  अधिका  रियों  को  गड़बड़  को  दबाने  के  लिये  विशेष  अधिकार  प्राप्त

 नागा  विद्रोहियों  को  दबाने  के  fat  उक्त  श्रर्थिकारों  को  जारी  रखने  की  भ्र भी  भी  जरूरत

 है  |  अतः  उक्त  अधिनियम  को  ४  १९६१  के  बाद  एक  वर्ष  के  लिये  श्र  बढ़ा  दिया

 है  ।

 जापान  को  लोह  वयस्क  को  बिक्री

 1१७६४.  श्रीमती  इला  पालचौथरी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जापान  भारत  से  तीसरी
 पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में

 अयस्क  खरीदने  पर  राजी  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  जापान  द्वारा  कितनी  खरीद  फिंके  जाने  की  संभावना  है  ;  कौर

 यह  खरीद
 किन

 निबन्धों  ae  दस्तों  के  अनुसार  की  जायेगी  ?

 प्रंग्रेजी  में
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 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र )  :  हां  ।

 शर  बातचीत  ay  चल  रही  है  ।

 प्रशासनिक  प्रक्रिया  को  सरल  बताना

 ११७७०.  श्री  रामकृष्ण  गुप्त :  क्या  प्रधान  मंत्री  ३०  Rago  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  ५६८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कार्य  कुशलता  में  वृद्धि  और  किफायत  करने  की  दृष्टि  से  नियम  ale  विनियमों

 तथा  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के  लिये  किया  जा  रहा  विचार-विमर्श  पूरा  हो  चुका  ate

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  watt  :  सौर  योजना

 main  श्रमी  हाल  ही  में  तृतीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  प्रशासनिक  मामलों  पर  चर्चा  पूरी

 की  है  ।  उन  पर  शीघ्र  ही  मंत्रिमण्डल  द्वारा  विचार  क्रिया  जायेगा  |

 पटसन  कर्मचारियों  को  अन्तरिम  सहायता

 1*१७७१.  श्री  इन्द्रजीत  क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कर्मकारों  को  नकद  भ्रन्तरिम  सहायता  देने  के  बारे  में  पटसन  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिश

 को  अभी  तक  कितने  पटसन  कारखानों  ने  क्रियान्वित  नहीं  किया  ;

 इस  सिफारिश  को  क्रियान्वित  न  किये  जाने  के  लिए  यदि  कोई  कारण  दिये  गये

 तो  वे  व्या  कौर

 इस  सिफारिश  को  क्रियान्वित  करवाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने

 विचार

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  1.0  कूल  ८८  पटसन  सिलों  में  से  ८  २

 उन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  कर  दिया  है  ।  शेष  ६  मिलों पर  राज्य  सरकारें  जोर  दे  रही  है  ।

 फिलहाल  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 निष्क्रिय  सम्पत्ति  को  अलाटमेंट  सम्बन्धी  फाइल  का  गुम  हो  जाना

 1१७७२
 pt

 रामेश्वर  टाटिया

 श्री  रामकृष्ण

 क्या  पुनर्वास  तथा  अल्पसंख्यक  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  में  froma  सम्पत्ति  की  भ्र लाट मेंट  सम्बन्धी  फाइलें

 गुम  हो  गयी

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ;  त्यौरी

 क्या  इस  सिलसिले  में  अब  तक  किसी  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया  गया  a?

 १मल  रिट्ज  में
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 गपुनर्वातत  श्रल्पतंहघक-काय  मंत्री  मेहर  चन्द  :  हां  ।

 मामले  की  खोज  राज्य  प्राधिकारियों  द्वारा  की  जा  रही  है  कौर  कुछ  फाइलों  का  पता

 लग  गया  है  ।

 नहीं  ।

 दण्डकारण्य  में  कमी  को  कृषि  योग्य  बताने  के  काय  के  लिये  ट्रेक्टर

 (stadt  इला  पाल चौधरी  :

 श्री  खुद वक्त

 श्रीमती  माना  सुल्तान  :

 थ्री हेम  बराबर

 श्री  पटेल

 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंर्यक-कायं  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किਂ  :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्राविधिक  सहयोग  सिन  के  एक  श्री  कार  एफ ०

 ने  जोਂ  आजकल  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  के  निर्माण  कौर  योजना  उपकरण  सलाहकार  हैं

 शर  जिन्हें
 लगभग  दो  महीने  पहले  दण्डकारण्य  में  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  के  लिए  १९६०  में

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  द्वारा  पुनर्वास  मंत्रालय  को  सप्लाई  किये  गये  डी-८०  ौर  डी-१२  ट्रैक्टरों  में  से

 बहुत  से  ट्रैक्टरों  के  r c  जाने  कौर  तसल्ली बख् दा  न  निकलने  के  कारणों  की  जांच  करने  के  लिए  कहा

 गया  ट्रपति  रिपोर्ट  पेदा  कर  दी  है

 यदि  तो  इस  की  उपत्तियों  को  क्या  ब्योरा  |

 क्या  इसकी  ए  क  प्रति  सभा  अटल  पर  रखी  जावेगी  ;  कौर

 दण्डकारण्य  में  इन  ट्रैक्टरों  को  कितने  घण्टे  इस्तेमाल  किया  गया  और  इनकी  सहायता

 मे  अब  तक  कितने  एकड़  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाया  गया  है  ?

 पुनर्वास  तथा  अल्पसंख्यक-कार  मंत्री  मेहर  चन्द  खन्ना  ):  हां  ।

 कौर  (7)  मामला  सरकार  के  विचाराधीन है
 ।

 ३१  PREe  तक  २६,८८७  घण्टे  ।

 पूर्व  कृष्य करण  WRAY  एकड़

 कृष्यकसण  9¥EE  0

 e
 ण

 .  १४५  मील

 तालाब  खोदना  ०  ¥,900  घन  फुट

 बन्ध  लगाना  GX,000  घन  फुट

 तथा  &¥o  ए  कड़

 तालाबों  के  स्थान  की  सफाई  २१  एकड़
 ay

 मूल  wast  में
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 यूरोपीय  सामान्य  मार्केट

 १* १७७४.  शी  प्र०  चे  बहुधा
 :

 क्या  वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री  १३

 तारांकित TH  संख्या  ८८६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  ब्रिटेन  ने  यूरोपीय  सामान्य  मार्केट  से  सम्बन्ध  स्थापित  करने  का  निश्चय  किया  है  ;

 शौर

 यदि  तो  इस  निश्चय  का  भारत  से  ब्रिटेन  को  होने  वाले  निर्यात  चाय

 के  बारे  कया  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  है
 ?

 बच्चा तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )
 :  शीत  gm"  है  कि  कोई भी  निर्णय

 नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कार खान  की  इमारत  की  रुपरेखा

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री
 ८  ReKo  के

 अतारांकित प्रश्न  संख्या  १५३६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  प्रविधिक  सहयोग  मिशन  के  भ्रन्तगंत  कारखानों  की  इमारतों  की

 रूपरेखा  भ्र  निर्माण  की  विधि  का  भ्रध्ययन  करने  के  लिये  भेजे  गये  दल  की  रिपोर्टे  में  की  गयी

 रिशों  की  जांच  कर  ली  है

 यदि  at,  तो  उसका  कया  परिणाम  निकला  है  ,

 इनको  क्रियान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाये  जाने  का  विचार

 मंत्री  मनुभाई  :  से  (7).  दल  की  सिफारिशें  इस  समय  सम्बन्धित

 विभागों  के  विचाराधीन  हैं  जिन्हें  हाल  ही  में  रिपोर्ट  की  प्रतियां  भेजी  गयी  हें  ।  रिपोर्ट की  २४  प्रतियां

 संसदीय  पुस्तकालय में  रखी  गयी  हैं  ।

 कोयला खनन  पंत्र

 1१७७६.  श्री  प्र ०  च०  Taq:  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  कोयला  खनन  यंत्रों  के  फालतू  कलपुर्जों  का  बड़े  पैमाने  पर  निर्माण  करने

 की  कोई  योजना

 यदि  तो  इस  योजना  की  रूपरेखा  क्या  है  ;  ग्रोवर

 इसको  क्रियान्वित  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही

 उधोग  मंत्री  मनुभाई  :  से  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 जाता है  ।

 विवरण

 यंत्रों  के फालतू  कल-पुर्जों  जैसे  कि  बिजली

 द्वारा  चलने  वाले  पम्पों  का
 कुछ

 एक
 उपक्रम  कोयला  खनन

 कर  रहे  हैं  शौर  कोयला  खनन  यंत्रों
 तथा  उनके  पुर्जों  के

 wast  में
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 निर्माण  की  योजनाओं  को  भी  मंजूर  किया  गया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  दुर्गापुर  में  सरकारी  क्षेत्र  में

 स्थापित  किये  जा  रहे  कोयला  खनन  यंत्र  कारखाने  से  भी
 न

 ही  केवल  सम्पूर्ण  यंत्रों
 के  लिये  फालतू

 क  तैयार  किये  परन्तु  देश  में  विद्यमान  यंत्रों  के  लिये  भी  पुर्जे  तैयार  किये  जायेंगे  ।  ae

 योजना  दो प्रावस्था त्रों में  पुरी  की  जायेगी  ।  प्रथम में  ३०,००० टन  प्रतिवर्ष  की  क्षमता  शर

 दूसरी में  ४५,०००  टन  प्रतिवर्ष की  क्षमता  होगी  ।

 महाराष्ट्र  में  बिना  बिका  हथकरघे  का  कपड़ा

 1३६८०  श्री  पांगरकर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 (®)  महाराष्ट्र  में  सहकारी  क्षेत्र  में  इस  समय  बिना  बिका  हथकरघे  केਂ  कपड़े  का  कुल  कितना

 स्टाक है  कौर

 उन्हें  शीघ्रता  से  बेचने  के  लिये  क्या-क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  Ree  के  अन्त  में  महाराष्ट्र  में  लगभग

 ३६.२५  लाख  रुपयों  की  कीमत  का  ३१.  ey  लाख  गज़  स्टाक  बिना  बिका  पड़ा  gar  है  ?

 क्योंकि  स्टाक  कोई  बहुत  ज्यादा  नहीं  आशा  है
 कि

 तेज़  मौसम  में  वह  बिक

 इसलिये  राज्य  सरकार  उसके  लिये  कोई  विद्वेष  कार्यवाही  करने  की  जरूरत  नहीं  समझती  |

 महाराष्ट्र में  श्रौद्योगिक  बस्तियां

 ३९८१८  श्री
 कया  वाणिज्य

 तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 :

 महाराष्ट्र  में  प्रभी  तक  कितनी  श्रौद्योगिक  बस्तियां  स्थापित  की  गयी  हैं

 उन  में  से  कितनी  बस्तियां  पूरी  तरह  से  चल  रही  हैं  ;

 बस्तियों  के  रूप  से  चलने  के  कया  कारण  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  महाराष्ट्र  में  प्रभी  तक  पांच  बस्तियां  स्थापित

 की  जा  चुकी  वे  हड़पसर  के  निकट  अमरावती  में  ।

 कोल्हापुर  में  प्रौद्योगिक  बस्ती  पुरी  तरह  से  चल  रही  है  ।  शेष  आंशिक रूप  से  चल  रही

 हैं  ।  अमरावती  में  श्रौद्योगिक  बस्तियां  कभी  हाल  ही  में  पूरी  हुई  हैं  ।

 श्रावंटियों  को  सभी  प्रारम्भिक  कार्यों  को  पूरा  करने  जैसे  परिवहन  तथा  मशीनें  लगाने

 में  कुछ  समय  लग  जाता  है
 ।

 इन  कार्यों  के  लिये  रोटियों  को  तीन  महीने  का  समय  दिया  गया

 ह

 मध्य  प्रदेश  में  झ्राथिक  तथा  औद्योगिक  सर्वेक्षण

 1३९८२.  श्री  पांगरकर
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मध्य  प्रदेश
 में

 किये  गये  शझा धिक  तथा  औद्योगिक  सर्वेक्षण  की  कोई

 करा  >? यदि  तो
 कसका

 अना  ae:

 मूल  ग्रेजी  में
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 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  शर
 .  एक  विवरण  संलग्न  ई  ।

 विवरण

 राष्ट्रीय  व्यावहारिक  श्रमिक  अनुसन्धान  परिषद्‌  नई  दिल्‍ली  ने  राज्य  सरकार  के

 कहने  पर  मध्य  प्रदेश  का  एक  प्रविधिक  श्रमिक  सर्वेक्षण  किया है  राज्य  सरकार  को

 रिपोर्ट  पेदा  कर  दी  है  ।  वह  रिपोर्ट  प्रकाशित  कर  दी  गयी  हैं  कौर  वह  मेसर्स  एशिया  पब्लिशिंग  हाउस

 कॉन्ट्रेक्टर  बिल्डिंग  निकल  बल्लां डे  एस्टेट  बम्बई  से  खरीदी  जा  सकती  हूँ  ।

 रिपोर्ट  में  मुख्यतया  निम्नलिखित  बातें  सम्मिलित  हैं  :--

 (१)  राज्य  के  उपलब्ध  तथा  भावी  सामग्री  संसाधनों  के  सम्बन्ध में  एक  प्राविधिक

 तथा  aaa  अनुमान
 |

 1२)  वर्तमान  तथा  भावी  सामग्री  संसाधनों  तथा  अन्य  सहायक  तत्वों  जैसे

 विद्युत  प्राविधिक  प्रशिक्षण  उपक्रम  चलाने  की  योग्यता  तथा  आवश्यक

 TH  शादी की  उपलब्धि  की  pos  भूमि  में  राज्य  में  प्राथमिक  तथा  औद्योगिक  विकास

 की  सम्भावनाये ं।

 (३)  आगामी  दस  वर्षों  के  लिये  विकास  कार्येक्रम  का  रूप  निर्धारित  करना  | ै

 महाराष्ट्र  में  छोटे  पैमान  के  हथकरघा  उद्योग

 1३६८३.  श्री  पांगरकर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEKO-GQ  में  महाराष्ट्र  में  कितने  शर  किस-किस  स्थान  पर  लघु  हथकरघा  उद्योग
 आरम्भ  किये गये  ay

 इन  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  ऋण  श्र  अनुदानों  के  रूप  में  कुल  कितनी  राशि  मंजूर
 की  गयी  कौर

 (7)  PEXE—Go  ग्रोवर  १६६०-६१  में  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  कितना  खर्च  किया  गया  था
 ?

 उद्योग  मंत्री  मदुराई  :
 सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 दिखाये  परिशिष्ट  ६,  श्रतुबन्ध  संख्या  १७]

 ate  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 इंडो-चाइना

 1३६८४.  श्री  alo  पच०  पार्सा  क्या  प्रदान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १६६०  से  १९६१  तक  की  अ्रवधि  में  अन्तर्राष्ट्रीय तथा
 ary  आयोग  ने  अनियमितता  की  कितनी  शिकायतों  की  ate  (१)  वियतनाम  झ्षिकारियों  तथा

 (2)  वियत  fra  प्राधिकारियों का  ध्यान  आकर्षित  कौर

 कितनी  शिकायतों  को  सन्तोषजनक  ढंग  से  निबटा  दिया  गया  था  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  और  उक्त

 mate  सम्बन्धी  (
 cat  अन्तरिम  रिपोर्ट  अभी  Gare

 हो
 रही  है  शर  उसे  जनेगा  सम्मेलन

 ae

 मूल  aT  में
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 सभापति को  पेश  किये  जाने  के  बाद  उसे  प्रकाशित  कर  दिया  जायेगा  ।  उसकी  एक  प्रति  सभा-पटल

 पर  भी  रख  दी  जायेगी

 के  पौध  लगाना

 ह
 श्री  नारायणन  स्वामी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  के  पौधे  लगाने  के  कार्य  की  योजना  को  चाल  किया  है

 mt  देश  में  पौधे  लगाने
 के  कार्य  के  लिये  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले

 राज्यवार  कितनी  एकड़  भूमि  में  ये  पौधे  लगाये  गये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 भारतीय  कृषि  अ्रनुसन्धान  परिषद  ने  केरल  राज्य  की  गंगलम कार्य  एस्टेट  में  ५  एकड़  भूमि  को
 पटटे  पर  लेकर  उसमें  पर  अनुसन्धान  कार्य  के  लिये  एक  योजना  मंजूर  की  है  ।  योजना  का

 उद्देश्य  यह  है  कि  अनुसन्धान  के  द्वारा  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  दिया  जाये  ।  यह  योजना  १९५८

 में  59,000 क्यों  की  लागत  पर  ५  वर्षों  के  लिये  मंजूर  की  गयी  थी  कौर  इसका  कार्य  LENE

 में  प्रारम्भ  हु  ।  यद्यपि  के  केरल  में  लगभग  एक  शताब्दी  पहले  ही  प्रारम्भ  कर  दिया  गया

 था  परन्तु  उसकी  फसल  का  उत्पादन  अभी  तक  उचित  सीमा  तक  नहीं  पहुंचा  सम्पूर्ण  वाइनाद  में

 केवल  टेक्नो  केमिकल्स  इण्डस्ट्री  कालीकट  ही  व्यापारिक  अआधार पर पर  इसका  उत्पादन  कर

 रहे  हैं
 ।

 साइकलों  का  निर्माण

 1३९८६.  श्री  दी०  चे  शर्मा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 कि  :

 १  १९६०  से  ३१  १९६६१  तक  भारत  में  कितनी  साइकलों  का  नीलमणि

 किया  गया  कौर

 उक्त  अवधि  में  कितनी  साइकलों  का  निर्यात  किया  गया  था  ?

 उद्योग  मंत्री
 सुभाष  :

 बड़े  उद्योग  क्षेत्र  Y,90,000  साइकलें  )

 लघु  उद्योग  कुल  ७५  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 १९६०  से  १९६१  में  १४०६  साइकलों  का  निर्यात  किया  गया  था  ।

 पंजाब  में  उद्योगों  की  स्थापना

 1३६८७.  श्री  do  चं०  शर्मा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मर  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 gaye F
 से  १६६० तक  की  अवधि  में  पंजाब  में  २  लाख  से  पूंजी  से  उद्योगों  की

 स्थापना  के  सम्बन्ध
 है  gare  मत्त

 हुए  कौर

 नाना  ee

 fat  अंग्रेजी  में
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 कितने  उद्योगों  के  लिये  लाइसेन्स  दिये  गये  थे  ?

 मंत्री  मनु भाई  :  उद्योग  तथा  विनियमन  )

 PRU  के  अधीन  लाइसेन्स  के  लिये  न्रावेदर  करने  के  लिये  किसी  भी  पार्टी  के  पास  कम  से  कम  १०

 लाख  रुपयों  की  पूजी  होनी  चाहिये  ।  इसलिये  दो  लाख  से  अधिक  पूंजी  के  ग्रा धार  पर  उद्योगों की

 स्थापना  के  सम्बन्ध  में  भ्रांकड़े  नहीं  रखे  जाते  |

 प्रतिमास  जारी  किये  गये  लाइसेंसों  के  ब्यौरे  उद्योग  तथा  व्यापार  पत्रिका  में

 जाते हैं  ।

 पुस्तकों का  आयात

 1३९८८.  श्री  ato  चे  शर्मा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 में  पुस्तकों  के  आयात  के  लिये  कितने  परमिट  जारी  किये  गये

 उन  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  गयी  थी  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  १२३२!

 रैप १,७६,०००  रुपये  |

 उक्त  १५  १-४-६०  से  तक  के  सम्बन्ध  में  हैं  प्रौढ़  उन  पुस्तकों  के  सम्बन्ध  में

 हैं  जो  कि  क्रम  संख्या  PE 8 Loo /¥ F meta aret F के  भ्रमित  कराती  हैं  ।

 रूस  को  कच्ची  ऊन  का  निर्यात

 थी
 प्र०  चे

 कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  रूस  नें  हाल  में  कच्ची  ऊन  की  ५०००  गांठें  खरीदी  हैं

 यदि  तो  किन  शर्तों

 WKo  १९६१  में  रुस  को  कुल  कितनी  ऊन  बेची  गयी  है  प्रौढ़  किस  भाव  पर  बेची

 गयी

 उक्त  wafer  में  ate  किस-किस  देश  ने  कच्ची  ऊन  खरीदी  है  शर  किस  भाव  पर  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  को  विभिन्न
 व्यक्तियों द्वारा  किये  गये  व्यापार  के  बारे  में  कोई  जानकारी  प्राप्त  नहीं  है  ।

 शर  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  ६,  ear  संख्या  १८]

 उड़ीसा  म  कृषि  उपकरणों  का  निर्माण

 1३९९०.  श्री  कुम्हार  :
 कया  वाणिज्य

 तथा
 उद्योग  मन्त्री  यह

 बताने
 की

 कपा
 करेंग  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  राज्य  की  स्थानीय  स्थितियों  के  अनु  कूल  six  किसानों

 ने  स्थापित  करने
 को  आसानी से उपलब्ध से  उपलब्ध  हो  जाने  वाले  कृषि  उपकरणों  के  निर्माण  के  लिये  छोटे  का रखा

 के  लिये  उड़ीसा  सरकार  को  कोई  वित्तीय  तथा  प्राविधिक  सहायता
 दी
 el

 मूल  WAT  में
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 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  तभी  तक  कोई  कारखाना  स्थापित  किया

 यदि  वे  वहां  स्थापित  किये  गये  हैं  ate  कितना  उत्पादन  किया  जा  रहा  है
 ?

 उद्योग  vat  सुभाष
 :

 से  हां  ।  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  कटक

 में  एरिको  लिमिटिड  नाम  की  एक  सरकारी  कम्पनी  स्थापित  की  है  जिसमें  कृषि  उपकरण

 तैयार  किये  जायेंगे  ।  इस  कारखाने  ने  झ्रावश्यक  यन्त्र  खरीदे  हैं परौ  उन्हें  लगा  लिया

 है
 कि

 इसमें
 शी

 घ्  हो  उत्पादन  कार्य  प्रारम्भ  हो  जायेगा  राज्य  सरकार  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना

 काल  में  भुवनेश्वर  में  बढ़िया  किस्म  के  कृषि  उपकरणों  के  निर्माण  का  भी  विचार  रखती  लघु

 उद्योगों  के  विकास  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  प्रचुदान ष्
 प्रौर

 ऋण  देने  की  सामान्य
 योजना

 में
 कारखाने

 स्थापित  करने  के  लिये  सहायता  देना  भी  सम्मिलित है  ।

 सितारो  में  मैदानों  संयंत्र

 1३६६१.  श्री  रामकृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  ८  १९६०  के

 अतारांकित प्रइन संख्या प्रशन  संख्या  १५२६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  वे  सिंदरी  में  मेथानोल  संयंत्र  को  बेच  देने  के  सुझाव  पर  विचार  कर  लिया  AK

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  कौर  इस  संयंत्र  को  इस

 रूप  में  बेच  देने  का  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ।  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन  देकर  उसके लिये  प्रस्ताव

 मांगे  गये  थे  ।  कुछ  प्रस्ताव  प्राप्त  हो  गये  न् त्ौर ए  वे  विचाराधीन  हैँ
 ।

 उत्तर  प्रदेश  का  पंजी  व्यय

 भक्त  दर्शन  :

 EER  J  श्री  कालिका  सिंह  :

 सरजू  पाण्डेय  :

 योजना  मन्त्री  १४  १९६०  के  अतारांकित संख्या  १४  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९६०-६१  के  वित्तीय  वर्ष  में  उत्तर  प्रदेश  के  लिये  स्वीकृत  धनराशियों  में  से  प्रत्येक

 म  कितना  वास्तविक  व्यय  हो  पाया  ;

 जो  रकम  ad  नहीं  हो  उनके  क्या  कारण

 विभिन्न  मदों  के  लिये  &&  i  में  उत्तर  प्रदेश  को  कितनी  धनराशियां  स्वीकृत
 की  गई

 झर
 रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री

 ल०  ना०  :  श्र  g&Ko-

 वित्तीय  वर्ष  में  हु  ए  वास्तविक  व्यय
 की

 जानकारी  ot  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 282-2 F faa Waray
 में  वित्त

 मन्त्रालय
 ने

 ५१
 करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  होने

 का  स  केत  किया है
 इसके

 विस्तृत  ब्यौरे  को  oat  भ्रान्ति
 रूप  दिया

 जाना  है  ।

 मल  संप्रेषण
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 मध्य  पुर्व  देशों  के  साथ  व्यापार

 1३९६३.  श्री  पांगरकर  :  व्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  PEK O—-ER  में  मध्यपूर्व  देशों  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 कार्यवाही  कौर

 क्या  इन  देशों  से  व्यापार  बढ़  रहा  है  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  ॥  सत ह  ७  ७  श  :
 विवरण  संलग्न  है  ।

 हमारे  निर्यात  की  परंपरागत  वस् तुझ ों के
 सम्बन्ध

 में
 अनेक  प्रतिकूल  बातों  के  बावजूद

 इन  देशों  के  साथ  व्यापार  प्रायः  स्थिर है  ।

 वितरण

 मध्यपूर्व  देशों  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  कार्यवाही  की  गयी है

 (१)  कुछ  देशों  के  साथ  व्यापार-करार  किये  गये  हैं  ।

 (२)  फिलहाल  देश  में  निमित  वस्तु भ्र ों  विस्तृत  क्षेत्र  देखने  के  लिए  व्यापार  तथा

 सद्भावना  शिष्टमंडलों  को  भारत  में  झ्रामंत्रित  किया  गया  था  |  अधिक  निर्यात  की

 संभावना  का  भ्रनुमान  लगाने  के  लिए  भारतीय  व्यापार  मिलों  को  वहां  भेजा

 गया  था ॥

 (३)  भारतीय  sega  के  दृश्य  प्रचार  के  लिए  कुछ  देशों  में  व्यापार  प्रदर्शन  कक्ष

 आदि  खोले  गये  थे  |

 (४)  हमारे  वाणिज्यिक  प्रतिनिधि  भारतीय  व्यापारियों  को  सलाह  देते  हैं  सनौर  मदद

 देते  उन्हें  लाभदायक  जानकारी  देते  व्यापार  संम्बन्धी  झगड़े  निबटाते  हैं  शर

 इन  देशों  के  व्यापारियों  को  भारतीय  निर्यात योग्य  वस्तुओं  के  बारे  में  जानकारी

 देते  रहते  हैं  ।

 इथियोपिया  को  प्राविधिक  सहायता

 1३९६४.  श्री  हरजीत  सिंह  सरहदी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  इथियोपिया  की  सरकार  ने  कभी  हाल  में  कोई  प्रविधिक  सहायता  या  टेक्निशियनों

 की  मांग  की  कौर

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  सहायता  मांगी  गयी  थी  ak  दी  गयीਂ  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-किये  मंत्री  जवाहरलाल  :  जी  att

 इथियोपिया  सरकार  ने  भ्र पने  कामना  रियों  को  सामुदायिक  विकास  कार्य  के  सम्बन्ध

 में  प्रशिक्षण  सुविधाघरों  के  लिए  भारत  सरकार  से  प्रार्थना  की  थी  ।  उसने  उसी  क्षेत्र  में  दो  विशेषज्ञों

 की  सेवाए  भी  हमसे  मांगी  थीं  ।  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा  है  कौर  उस  सरकार  के  साथ  बातचीत

 चल  रही है  ।  a

 रंगरेजी में
 559  (81)
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 छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 1३९६६  प  fat  जीत  सिह  सरहदी  :

 १  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रीਂ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  भारत  के  ford  बैंक  की  अभी  हाल  में  चालू  की  गयी  क्रेडिट  गारंटी  योजना
 के

 att  कुछ  चुने  हुए  क्षेत्रों  में  वित्त-सस्थाश्रों  की  संख्या  बढ़ाने  कीਂ  कोई  योजना

 पंजाब  में  स्थिर  परिसम्पद, ष  साज़ सामान  या  कार्यकारी  पूंजीਂ  प्राप्त  करने  के  लिए

 प्रत्येक  श्रेणी  में  कितनी  पेशगी  दी  शौर

 संपूर्ण  देश  में  इस  योजना  के  अधीन  कुल  कितनी  रकम  लगायीਂ  गयी  है  ?

 मंत्री  सुभाष  :  नहीं  ।

 ३१  PEER  तक  १८,२७,०००  रुपये  की  पेशगी  गारंटी  संगठन  ने  पंजाब  में

 प्रत्याभूत  की  थी  ।  प्रत्येक  श्रेणी  के  बारे  में  झांकने  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 9  ‘ la ३१  १९६१  संपूर्ण  देश  में  गारंटी  संगठन  ने  कुल  Fa  ¥j,98,  300  रुपये  कीਂ

 rit  प्रत्याभूत  की  थी  ।

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम

 1३६६६.  श्री  जीत  सिंह  सरहदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कपों  करेंगे  कि

 अब  तक  पांच  खंडों  में  तय-भ्रवक्नय  mae  पर  मशीनों  की  सप्लाई  के  लिए  राष्ट्रीय

 लंघ  उद्योग  निगम  ने  कुल  कितनी  रकम  लगायी  कौर

 wa  तक  दिल्‍ली  कौर  पंजाब  में  कुल  कितना  निवेश  हुमा  है  ?

 मंत्री  सुभाष  ३१  2ER2  तक
 क्रय-भ्रवक्रय

 आधार  पर

 छोटे  उद्योगपतियों  को  ¥,00, CY,o& 2  रुपये  की  ४३९४  मशीनें  दीਂ  गयी  थीं  ।

 दिल्‍ली  ate  पंजाब  में  ३१  PERL  तक  क्रमशः  ५३.२१  लाख  रुपये  के

 मूल्य  की  ६६६  मशीनें  य्रौर  २८.  LR  लाख  रुपये  के  मूल्य  की  ३२०  मशीनें दी  जा  चुकी हैं
 ।

 दिल्‍ली  अग्रिम  केन्द्र

 1३६६७.  श्री  श्रजित  सिह  सरहदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दिल्‍ली  fra  केन्द्र  के  आघार  पर  निर्माताओं  ate  व्यापारियों  के  बीच  सीधा

 सम्बन्ध  स्थापित  करने  की  अग्रिम  केन्द्र  योजना  के  विस्तार  की  कोई  योजना  कौर

 दिल्ली  भ्र ग्रिम  केन्द्र  प्रयोग  कहां  तक  सफल  gare  ?

 मूल  sao  में

 छला  Pilot  centre
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 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  शौर  लघु  उद्योगों  की  वस्तुएं  बेचने  के

 लिए  दिल्‍ली  प्रेरित  योजना  लगभग  १०  महिने से  चल  रहीਂ है  ।  et  उस  योजना  के  परिणामों  के

 विषय  में  छानबीन  चल  रही  है  ।  देश  के  दूसरे  भागों  में  यह  योजना  लागू  करना  इस  छानबीन  के

 निष्कर्षों  पर  निर्भर  होगा

 कोयला  धोने  के  कारखानों  को  लागत

 1३९६८.  श्री  जीत  सिह  सरहदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 आघुनिक  वॉशरी  की  लगभग  लागत  क्या

 उसमें  विदेशी  मुद्रा  कितनी  लगी  हुई  ak

 पुर्जे  शादी  स्थानीय  तौर  पर  तैयार  कर  उसकीਂ  लागत  कितनीਂ  कम  की  जा  सकतीਂ  है

 इस  बारे  में  जांच  पड़ताल  करने  के  लिए  एक  तकनीकी  समिति  नियुक्त  करने  की  कोई  योजना है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  कौर  प्रति  घंटा  २५०  टन  कच्चा  कोयला

 ata  के  लिए  बनायी  गयी  कोल  वॉशरीਂ  की  लागत  करीब  १.  ८  करोड़  रुपये  है  र  उसमें  १  करोड़

 रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  का  खच  है  ।  यदि  भारतीय  पार्टियां  अपने  देश  में  ही  पह  संयंत्र  तैयार  करें  तो

 उस  वॉशरी  की  लागत  प्रौढ़  उसमें  विदेशी  मुद्रा  का  हिस्सा  २  करोड़  रुपये  कौर  ६३  ८८  लाख

 रुपये  होगा  ।

 कोल  वॉशरी  के  स्थानीय  निर्माण  के  प्रदान  कीਂ  छानबीन  करने  के  लिए  तकनीकी  समिति

 नियुक्त  करने  की  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।  कोल  alae  का  देश  में  निर्माण

 करने  के  लिए  सरकार  एक  वर्तमान  इंजीनियरिंग  कारखाने  को  पहले  हीਂ  लाइसेंस  दे  चुकी  है  ।

 कोयला  धोने  का  संयंत्र  निर्माण  करने  के  लिए  एक  नया  कारखाना  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  एक

 दूसरी  पार्टी  की  योजना  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।  ये  कारखाने  स्थापित  हो  जाने  पर  कोल

 ब्रिज  के  लिए  होने  वाला  विदेशी  मुद्रा  का  खर्च  काफी  कम  हो  जायेगा  ।

 दंडकारण्य  परियोजना  में  उद्योग

 1३९९९.  श्री  प्रतीत  सिह  सरहदी  :  कया  पुनर्वास  तथा  श्रत्पसंस्यक-कार्य  मंत्रीਂ  यह  बताने

 लकी  कृपा  करेंगे कि  :

 दण्डकारण्य  परियोजना  में  छोटे  उद्योग  या  कुटीर  उद्योग  कायम  करने  की  योजना

 कहां  तक  कार्यान्वित  की  गयी  है  या  सफल  हुई

 खेती  योग्य  बनाये  गये  क्षेत्र  में  ऐसे  कितने  उद्योग  शुरू  किये  गये  हैं  ?

 तथा  श्रल्पसंरथक-काय  मंत्री  मेहर  चन्द  :  कौर

 कारण्य  में  कुछ  छोटे  प्र  कुटीर  उद्योग  चालू  किये  गये  हैं  भ्र  कुछ  कौर  उद्योग  चालू  किये

 की  तराशा है  |  इन  उद्योगों के  कार्य  के  बारे में  इतने  शीघ्र  नहीं  बताया जा  सकता  |  अब  तक

 ये  उद्योग  चालू  किये  गये  हैं
 —

 (१)
 बढ़ई

 के  काम  के
 साथ  साथ  लकड़ी

 के  काम  का  केन्द्र

 मूल  das  में
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 (२)
 हमारा  बुनाई

 केन्द्र

 (३)  बांस  की  टोकरियां  at  चटाई  बनाने  का  ez

 (४)  अम्बर चरखा

 (५)  धान  साफ  करना  ।

 थ

 att  श्रीनारायण

 T¥o
 att  राघा  रमण

 a

 घान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करें

 (#) )  कया  लाझोस  के  ver  को  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के
 मने  रखने  के  लिए  किसी  कार्यवाही

 के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी  कौर  थ

 यदि  तो  इस  बारे  में  भारत  सरकार  की  क्या  राय  है  ?  थ

 थि  थ

 द
 मंत्रो  तथा  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  राजकुमार ः  बून

 SUE  सित  de
 os  को  भेजे  गये  कुछ  पत्र  १९  PERL  को

 हे
 राजा  की  घोषणा  में  संयुक्त  राष्ट्रसंघ  के  महासचिव  के  उल्लेख  के  भ्र ति रिक्त  जिसमें  कम्

 ग
 ah USAT AY AVTTT F ai waar a fan  त

 ा
 कहा  गया  भारत  सरकार  को  ऐसी  किसी  कार्यवाही  के  बारे  में  जानकारी  नह  जो

 कै

 ल ्  स
 का  प्रइन  पावर  राष्ट्र  संघ  के  सामने  रखने  के  लिए  की  गयी  हो  |

 ्

 .
 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 द थ  कुमार  उद्योगों  में  भारतीय  निजी

 Yoo?  श्री  पन्नालाल  बारूपाल  :  क्या  वाणिज्य

 उद्योग  नगी  पड़  पतें  को  हसा करेंगे कि  ह

 ्  थ यं  सरकार  को  मालूम  है  कि  भारतीय  निजी  घरेलू  उद्योगो

 रद
 बनकर

 हा  का

 Roa  प्रतिदिन ठप्प  हो  गया

 ह  कल  कत  सन  गल

 नियुक्त
 करेगी

 द
 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  सहकारिता  के  दायरे  में  भराने धाने  वाले  खादी  कौर

 रखा  क्षेत्र  के  बुनकरों  की  हालत  में  कोई  खास  परिवर्तन  नहीं  त्सा  है  ।
 भ  रकार को  इसकी

 री  है  कि  निजी  हथकरघा  बुनकर  काफी
 गया  में  बेकार

 द

 SOE  सल

 ही

 नहीं

 उठता
 ॥

 pra  अंग्रेजी ७
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 फाउन्डरी  लिमिटेड

 1४००२.  श्री  अजित  सिह  सरहदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  नाहन  फाउन्डरी  लिमिटेड  की  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  की  कोई  योजना

 धीन

 यदि  तो  वहू  किस  प्रकार  का  विस्तार  होगा
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई  :  ate  जी  हां  ।  नाहन  फाउन्डरी  लिमिटेड

 सालाना  १८००  टन  ढलाई  )  क्षमता  बढ़ा  कर  दो  दौरों  में  सालाना  ५०००  टन  करने

 वाला है  ।  विस्तार  का  पहला  दौर  पुरा  हो  चुका  है  जिसमें  क्षमता  ३०००  टन  तक  बढ़ा  दी  गयी  है  ।

 विस्तार  के  दूसरे  दौर  के  लिए  मदीने  लगायी  जा  चुकी  हैं  ।  भ्र पने  विविध  कार्यक्रम  के  भ्रन्तर्गत

 नाहन  फाउन्डरी  लिमिटेड  ने  i g ‘¢  हार्स  पावर  से  १०  हार्स  पावर  तक  की  बिजली  की  दशमिक

 मोटराइज्ड  मोनो ब्लाक  corer  मशीन  कौर  हॉरीजेंटल  केनक्रशर्स  तैयार  करने  का

 काम  दुरू  किया  है  ।  खेती  के  प्रतीक  wes  ढंग  के  औजार  तैयार  करने  की  संभावना  का  भी

 लगाया  जा  रहा  है  ।

 पंजाब  में  कपड़ा  मिलें

 1४००३.  श्री  जीत  सिह  सरहदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ~
 क्या  पंजाब  में  कपड़ा  मिले  चालू  करने  के  लिए  स  के  कुछ  झ्रावेदनपत्र

 यदि  हां  तो  कितने  हैं  प्रौढ़  वे  मिल  कहां  बनायी  शौर

 उस  पर  सरकार  की  क्या  राय  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  से
 जी  हां  ।  कुछ  झ्रावेदनपत्र =

 धीन  हैं  ।  उन  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 निष्क्रिय  ufa  का  कपटपूर्ण  आवंटन

 saci  रासकृष्ण  गुप्त
 To  oY,

 Ltt  रामेशवर  टाटिया  :

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंर्यक-कायं  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तीन  साल  में  निष्क्रिय  भूमि  के  कपटपूर्ण  area  के  कितने  मामले  कभी  तक

 सरकार  की  नजर  में  लाये  जा  चुके

 इस  मामले  की  जांच  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  या  की  जाने  वाली  है
 ?

 तथा  श्रल्पसंर्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  :  mit  तक  ऐसे

 २३७६  मामले  सरकार  की  नजर  में  जाये  हैं  ।  पिछले  तीन  साल  के  लिए  अलग  अलग  झांकने
 उपलब्ध

 नहीं हैं  ।

 अग्रेजी
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 कपटपूर्ण  arden  रद्द  कर  दिये  गये  हैं  ्र  जहां  संभव  उन  व्यक्तियों  के

 जिन्होंने  कपट  से  आवंटन  प्राप्त  किया  अभियोग  भी  चलाये  गये  हैं  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कमंचारी

 1४००५.  श्री  गजराज  fag:  श्रावास  और  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  ऐसे  कोई  स्थायी  नियम  हैं  कि  विभागीय  पदोन्नति

 समिति  प्रोमोशन  कमेटी  )  की  नियमित  वार्षिक  बैठकें  वह  विभागीय  सेक्शन

 में  से  वरिष्ठता  तथा  योग्यता  के  arse  पर  शअ्रसिस्टेंट  इंजीनियरों  के  पदों  पर  पदोन्नति

 के  लिए  पहले  से  ही  एक  सूची  तैयार  करे  प्रौढ़  wa  कभी  कोई  जगह  खाली  हो  उस  स्वीकृत  तालिकाः

 में  शामिल  व्यक्तियों  की  ही  पदोन्नति

 क्या  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बैठक  पदोन्नति  के  लिए  व्यक्तियों  पर  विचार

 करने  के  लिए  पिछले  तीन  साल  से  नहीं  हुई

 यदि  हां  तो  उसके  क्या  कारण  श्र

 अरब  भी  बैठक  स्थगित  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 sata  att  संभरण  उपमंत्री  ait  कु०  वर्तमान  तथा

 संभावित  रिक्त  स्थानों  पर  पदोन्नति  के  लिए  चुने  हुए  पदाधिकारियों  की  एक  सूची  तैयार  करने  के

 लिए  प्रत्येक  विभाग  में  विभागीय  पदोन्नति  समितियों  की  बैठक  करने  की  एक  सामान्य  प्रथा  है

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  लिए  अलग  कोई  स्थायी  नियम  नहीं  हैं
 ।  सामान्यतया ऐसी

 साल  में  एक  बार  तैयार  करनी  होती  हैं  ।  जब  सूचियां  समाप्त  हो  जाती  हैं  तब  विभाग  में

 रिक्त  स्थानों  पर  भरती  भ्र स्थायी  पदोन्नति  द्वारा  होती  है  कौर  बाद  में  विभागीय  पदोन्नति  समिति

 नयी  सूची  तैयार  करती  है  ।  इसमें  कुछ  समय  लगता  है  ।

 असिस्टेंट  इंजीनियर  श्रेणी  में  पदोन्नति  के  लिए  योग्य  सेक्शन

 की  एक  सुची  तैयार  करने  के  लिए  पिछली  बार  gaye  में  विभागीय  पदोन्नति  समिति

 एक  बैठक  बुलायी गयी  थी  ।  असिस्टेंट  इंजीनियर  श्रेणी  में  पदोन्नति  के

 योग्य  सेक्शन  अफसरों  की  एक  सूची  तैयार  करने  के  लिए  उस  समिति  की  एक  दुसरी  बैठक
 PEE  में  बुलायी  गयी

 थी  ।
 श्रगली  बैठक  भी  शीघ्र  ही  होने  वाली  है  ।

 कौर
 सरकार  को  सेक्शन  अफसरों  के  विभिन्न  समुदायों  से

 स्नातकों  कौर
 ए०  एम०  श्राई०  ई०

 व्यक्तियों  असिस्टेंट  इंजीनियर  श्रेणी  में  पदोन्नति  के

 अधिकारी  होने
 की

 कसौटी  के  बारे  में  भ्र भ्या वेदन  प्राप्त  हुए  थे  ।  संघ  लोक  सेवा  आयोग  तथा

 गृह-कार्य  मंत्रालय  के  परामर्श  से  इन  श्रभ्यावेदनों  पर  विचार  करना  था  ।  इसमें  कुछ  समय  लगा

 श्र  आखिर  में
 असिस्टेंट

 इंजीनियर  की  श्रेणी  में  पदोन्नति  के  लिए  अधिकारी  होने  के  सम्बन्ध  में
 नियम  बदल  देने  पड़े  ।

 इसी  कारण  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बैठक  नियमित  रूप  से

 में
 देर

 हुई  का  ne  ee

 pre  HAT  में



 ५  Qr5R  लिखित  उत्तर  ६३८७

 बस्ट  में  रोजगार  दफ्तर

 1४००६.  श्री  रामशंकर  लाल  :.  क्या  श्रम  शर  रोजगार मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  उत्तर-पूर्व  रेलवे  के  गोंडा  कौर  गोरखपुर  जिलों  के  बीच  बस्ती  में  कोई  रोजगार

 दफ्तर

 यदि  हां  तो  क्या  रेलवे  में  वर्ग
 ४

 के  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  के  लिए  बस्ती  रोजगार

 दफ्तर  से  उम्मीदवारों को  बलाया  जाता  कौर

 यदि  तो  उसकी  स्थापना  से  wa  इस  दफ्तर  में  रजिस्टर  कितने  व्यक्तियों को

 बलाया गया  है  ?

 पश्म  उपमंत्री  आबिद  चली  जी  att

 जी  जब  रोजगार  देने  वाला  बस्ती  जिले  से  भरती  करना  चाहता  है  ।

 कभी  तक  कोई  नहीं  ।

 कर्मचारी  भविष्य  निधि

 1४००७.  श्री  अरविन्द  घोषाल  :  क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  केन्द्रीय  ट्रस्टी  बोर्ड  ने  भविष्य  निधि  के  संग्रह  पर

 ब्याज  की  दर  बढ़ाने  की  सिफारिश  की  है

 यदि  तो  कितना  शौर

 सरकार  ने  सिफ़ारिशों  मंजूर  कर  ली  हैं
 ?

 पश्म  उपमंत्री  आबिद  जी  नही ं।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 पुरानी  अमरीकी  मशीनों  का  आयात

 f¥oon,  श्री  ating  घोषाल  :.  कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  भारत  ने  पिछले  तीन  साल  में  पुरानी  अमरीकी  मशीनों  का  किया

 यदि  हां  तो  यह  पुरानी  मशीनों  की  खरीद  पर  कितनी  रकम  खर्च  की  गयी  कौर  किन  कित

 उद्योगों  के  लिये  यह  खर्च  किया  गया  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र )  :  ale  वास्तविक

 में
 को  ग्रा धार  पर  पुरानी  के  लिए  लाइसेंस  देने  की  व्यवस्था  आयात

 की  गयी  है
 ।  पुरानी  मशीनों  का  अलग  से  वर्गीकरण  नहीं  किया  जाता  श्र  उस  श्राघार  पर  आंकड़े

 नहीं रखे  जाते  ।

 भ्रंग्रेजी  में
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 एमरी  स्टोन  में  तुफेक्चा रिंग  कम्पनी  (

 1४००६.  श्री  यादव  नारायण  जाधव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  १६६०-६१  में  मेससे  एमरी  स्टोन  मैनुफैक्चरिंग कंपनी  (  को

 ग्रामोद्योग  आयोग  ने  राइस  शैलेश  कौर  दूसरी  चक्कियों  के  लिए  कितनी  राजसहायता

 उपर्युक्त  कम्पनी  द्वारा  तैयार  की  गयी  चक्कियों  की  उत्पादन  लागत  क्या  है  श्र

 उसका  बिक्री  मूल्य  क्या

 क्या  उपर्युक्त संस्था  चक्कियों  के  साथ  नाम  का  प्रयोग  wa  भी  कर  रही है

 यद्यपि  ने  इस  नाम  का  प्रयोग  बंद  करने  की  सुचना  पहले  ही  दे  दी

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कांयं वाही  की  जा  रही  है  ?

 मंत्री  मनुभाई  :  केवल  88,880  रुपय े।

 )  मेसी  एमरी  स्टोन  मैनुफैक्चरिंग  कम्पनी  द्वारा  तैयार  की  गयी  चक्कियों

 की  उत्पादन-लागत ५३  रुपये  ३२  न०  व ०  है  कौर  उसका  बिक्री  मूल्य  Ay  रुपये

 परिवहन शादी  है  ।

 जी  हां  ।

 यद्यपि  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  | एमरी  नाम  का  प्रयोग  बन्द  करने  का  सुझाव  इस

 कम्पनी
 को

 पहले  ही  दे  चूका  है  फिर  भी  कम्पनी  ने  इस  आधार  पर  इस  का  प्रयोग  जारी

 रखा  है  कि  वह  केवल  व्यापारिक  नाम है  ।

 कनाट  aaa  में  सेन्ट्रल  पाक

 1४०१०.  श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :  कया  grave  कौर  संभरण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  राजधानी  में  गाड़ियों  को  रखने  की  ae  अधिक  जगह  देने  के  उद्देश्य

 से  कें नाट  सरकस  के  सेंट्रल  TH  को  रोक  छोटा  बनाने  की  योजना  दिस  दा  में  है  ?

 ate  संभरण  उपमंत्री  ग्रसित  कु०  :  सरकारी  जमीन  के

 उपयोग  के  लिये  aero  समिति  इस  विषय  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 राज्य  उपक्रमों  में  जनता  का  सहयोग

 1४०११,  श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  कुछ  चुने  हुए  सरकारी  उपक्रमों  की  पूंजी  में  जनता  के  सी  मित  सहयोग  की  नुम ति
 के  प्रस्ताव  पर  सरकार  ने  इस  बीच  विचार  किया  कौर

 यदि  हां  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  जी  हां

 सरकार  ने  इस  बीच  तय  किंया  है  कि  कभी  इस  प्रस्ताव  को  आगे  बढ़ाने  की  जरूरत

 नहीं हैं

 नतिनी
 मूल  wast  में
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 त्रिपुरा  में  उद्योगपतियों  को  दिये  गये  ऋण

 1४०१२.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दूसरी  पंचवर्षीय  जना  में  त्रिपुरा  प्रशासन  के  उद्योग  विभाग  ने  त्रिपुरा  के  व्यवितगत

 उद्योगपतियों  कौ  कितना  wen  दिया

 उन  उद्योगपतियों  की  संख्या  कितनी

 उन्होंने  कितने  लोगों  को  रोजगार  दिया

 प्रत्येक  से  कितना  ऋण  वसूल  किया  गया  पौर

 दाव  लग  वसूल  करने  के  लिपे  क्या  कार्यवाही की  गयी  ?

 गंउद्योग  मंत्री  सुभाष  :  दूसरी  योजना  में  त्रिपुरा  प्रशासन  के  उद्योग

 विभाग  ने  त्रिपुरा  के  व्यक्तिगत  उद्योग  तियों  को  लाख  रुपये  के  ऋण  दिये  |

 २०१

 €२६

 ६१६: ह  तक  लगभग  २४,०००  रुपये  का  ऋण  वसूल  क़रिया  गया  है  |

 बन्ध  पत्रों  की  at  के  अनसार  कानूनी  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।  सभी  देनदारों  के  नाम

 नोटिस  जारी  कर  दिये  गये हे  रोक  ३४  देनदारों  के  खिलाफ  सर्टिफिकेट  मामले  जारी  किये  गये  हैं  ।

 ब्रिटेन  में  भारतीय  उच्चायोग  की  कार  की  चोरी

 1४०१३.  श्री  घर्म  लिंगम
 :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अभी  हाल में क्या  यह  सच
 है

 कि  ब्रिटेन  में  भारतीय  उच्चायोग  एक  कार  की

 नवों  हो  गयी

 यदि  तो  इससे  कितनी  हानि  हुई  प्रौढ़

 क्या  इसके  लिये  उत्तरदायी  व्यक्ति  का  पता  लगाने  के  लिये  कोई  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 prea  मंत्री  तथा  वेद  दिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  जी  हां  ।  एक

 नम्बर  हाक  स्टाफ  जिसे  LENS  में  खरीदा  गय  २८  ERR
 को

 गुम  हो  गयी  ।

 इस  कार  की  मौजूदा  कीमत  ३००  पौण्ड  है  ।

 इस  चौरी  की  जानका  ग  तत्काल  ही  स्थानीय  पुलिस  को  दे  दी  गयी  थी  ।  पुलिस  इस  बारे

 में  जांच  कर  रही  है  ।

 ग्रा काश  वाणी  द्वारा  किसी  की  कांयं  nat
 की  समीक्षा

 श्री  तंगामणि
 गईं  न  *

 श्री  धर्मलिंगस  :

 क्या  सुचना  ग्र  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  आकाशवाणी  द्वारा  dag  मेंਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  dag  की  कायेवाही  की

 समीक्षा  में  भर  रात्रिकालीन  प्रसारण  में  कुछ
 =  तैं  छोड़

 दी  जाती हैं  ;

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 क्या यह  सच  है  कि  २६  १९६१  की  श्रीवास  कौर  सम्भरण  मन्त्रालय

 की  भ्रतुशनों  की  मांगों  पर  हुई  चर्चा  का  बिल्कुल  कोई  विवरण  नहीं  दिया  गया  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  १  PERRY  को  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  संकत्पों  इत्यादि

 को  विवरण  बिल्कुल  नहीं  दिया  शौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  इस  बात  को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहियें

 कि  पांच  मिनट  की  समीक्षा  का  उद्देश्य  संसद्‌  की  कार्यवाही  को  संक्षिप्त  विवरण  देना  नहीं  किन्तु

 पूर्ण  घटनाओं  की  झलक  देना  है  |  सभी  बातों  का  विवरण  देना  सम्भव  नहीं  ।  इस  बारे  में  अपने

 नुसार  निर्णय  करने  का  कुछ  अधिकार  तो  समीक्षक  को  देना  ही  होगा  ।

 १५  मिनट  के  समाचार  बुलेटिन  में  भी  यह  सम्भव  नहीं  कि  संसद  में  हुई  कार्यवाही  की  सभी

 मुद्दों  को  शामिल  किंया  जाये  क्योंकि  इस  बुलेटिन  का  उद्देश्य  सभी  महत्वपूर्ण  समाचारों  का  विवरण

 देना  जिनमें  संसद्‌  की  कार्यवाही  भी  शामिल  है  ।

 जब्र  तक  संसद्  की  कार्यवाही  के  प्रसारण  के  लिये  निर्धा  रित  समय  में
 वृ  द्धि  नहीं  की  कौर

 इस  बारे  में  जांच  की  जा  रही  तब  तक  संसद्‌  की  कार्यवाही  की  प्रत्येक  बात  का  विवरण  देन  सम्भव

 नहीं है  ।

 जी  नहीं ।  २९  मार्च को  २१-००  बजे  के  समाचार  बुले  टिन  में  इस  चर्चा  की  मुख्य  बातों

 का  विवरण  दिया  गया  था  |

 आर  १  PRE  को  बहुत  सी  महत्वपूर्ण  घटनाओं  के  असाधारण  रूप  से

 ग्रसित  समाचार  जाये  थे  |  उस  दिन  जिन  गैर-सरकारी  संकल्पों  पर  चर्चा  हुई  थी  उन्हें  २१-००

 बजे  के  जिलेटिन  में  बासिल  नहीं  किया  जा  सका  ।  किन्तु  उस  दिन  के  er  बुलेटिनों  जैसे  हिन्दी  के

 खुले  टिन  इस  चर्चा  का  विवरण  दिया  गया  था  ।

 चोरी  सैनिकों  की  गिरफ्तारी

 1४०१४.  श्री
 चिन्तामणि  पाणिग्रहण

 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सिविका-तिब्बत  सीमा  शौर  भूटान-तिब्बत  सीमा  पर  भारतीय  सैं  नाकों  द्वारा  जब  तक

 कुल  कितने  नीति  सैनिक  गिरफ्तार किये  गये  कौर

 क्या  उनसे  पूछताछ  की  गयी  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा
 वैदे  दिक-कार्य

 मंत्री
 जवाहरलाल

 :  केवल  एक  ।

 उससे  पूछताछ  की  जा  रही  है  ।

 बकाया  ललन  लिएकणााडटकणओणटरसेटटटशटरेलटटटटलसनणब्थ

 tat  अंग्रेजी में



 ७  १८८३  द्र

 तिब्बती  दार णा र्थी

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण :
 १४०१६.

 ्  श्री  gto  Wo  फार्मा

 कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क  गे  कि

 तिब्बत  से  art  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  पर  १९६१  तक  कुल  कितना  घन  व्यय

 किया  गया  ;

 भारत  में  दलाई  लामा  शर  उनके  साथियों  के  रहन  सहन पर  १६६१  तक  कुल

 कितना  व्यय  किया  और

 कितने  तिब्बती  शरणार्थियों  को  दक्षिण  में  पुनर्वास  के  लिये  जमीन  दी  गयी  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  व  द ेशिक-किये मंत्री  जवाहरलाल नेहरू  )  :  जानकारी  एकत्र

 की  जा  रही  है  रोक  VA  यथा  समय  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 दलाई  लामा  कौर  उनके  साथियों  पर  ३१  ATA,  १९६१  तक  कुल  ६,६६,७५२  सु७

 व्यय  किये  गय े।

 wa  तक  V¥ok  तिब्बती  शरणार्थियों  जिनमें  स्त्रियां  शौर  बच्चे  भी  शा  मिल

 मंसूर  राज्य  के  पेरिया  ताल्लुका  की  जमीन  पर  बसने  के  लिये  भेजा  गया  है  ।

 हुई  समिति

 +¥o Yo.  शो  प्र०  चे  बुरा  :  क्या  श्रीवास  संभरण  स्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भू-दृश्य  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  नई  दिल्‍ली  में  स्थित  उद्यानों  को

 विभाग  से  नई  दिल्ली  नगरपालिका  को  हस्तान्तरण  करना  स्थित  क्या  जाये  |

 यदि  तो  कब  कौर

 उनकी  सिफारिशों  के  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रावास  शर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०  से  (7)  भू-दृश्य

 समिति  ने  यह  सीमा  रिदा  की  है  कि  ade  परिस्थितियों  में  पहले  वाली  को  बनाये  रखना  चाहिये

 क्यों कि  उसका  विचार  है  कि  मौजूदा  व्यवस्था  सन्तोषजनक  है  इस  समय  कोई  परिवर्तन  करने  जब  कि

 महत्वपूर्ण  कार्यों  पर
 विचार  किया

 जा  रहा  इन  कार्यों  की  क्रियान्विति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 सकता हूँ  ।

 अमृतसर के  निकट  सार  गये  पाकिस्तानी

 श्री  प्र०  चे
 1४०१८.

 ‘att  मुहम्मद

 क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या ४  ERR  को  अमृतसर  के  निकट  भारत-पकिस्तान  सीमा पर  पुलिस  के

 साथ  मुकाबले  में  दो  पाकिस्तानी  मारे  गये

 मूल  अंग्रेजी  में

 श  ,80050806  Committee,
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 यदि  तो  क्या  इस  घटना  के  कारणों  की  कोई  जांच  की  गई  है  ;

 उसका  क्या  परिणाम  निकला  है
 ?

 गब्र धान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  )
 :  at  |

 गर  ७  श्र ८  ae  के  बीच  की  रात  को  दो  पाकिस्तानी

 जब  वे  भारत  में  घुसने  का  यत्न  कर  रहे  भारत-पाकिसतान  सीमा  पर  पाकिस्तानी सतलज

 रेंजर्स के  साथ  मुकाबले  में  पाकिस्तानी  क्षेत्र  के  अ्रन्दर  मारे  गये  ।  यह  घटना  पाकिस्तानी  क्षेत्र के

 अन्दर हुई  इसका  सम्बन्ध  पाकिस्तानी  राष्ट्र जनों  से  है  भारतीय  प्राधिकारियों  द्वारा  जांच

 का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 कालका  में  विस्थापित  व्यक्तियों  की  बस्ती

 श्री  दी०  च०  शर्मा
 ४०

 श्री  प्र०  चे  बुरा  :

 क्या  पुनर्वास तथा  अल्प  संख्यक-कायें  मंत्री  २१  Rego  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या

 QLOY  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिए  कालकाजी  में  प्रस्तावित  बस्ती  की

 रूपरेखा  सम्बन्धी  योजना  बनाने  के  बारे  में  कया  प्रगति  हुई  है  ;  AK

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  स्थान  were  करने  के  लिए  क्या  प्रक्रिया  अपनायी

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंर्यक-कार्य  मंत्री श्री  मे हरचन्द  :  दिल्‍ली  नगर  निगम

 की  योजनाओं  सम्बन्धी  स्थायी  समितिਂ  ने  इस  योजना  को  सामान्य  रूप  से  मंजूरी  दे  दी

 है  पर  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  निगम  के  परामर्श  से  सेवा-योजनायें  तैयार  कर  रहा  है
 ।  इस  बस्ती

 के  विकास  के  लिए  प्रारम्भिक प्राक्कलन  तैयार  कर  लियें  गये  हैं  प्रौढ़  उनकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 अनुमान  है  कि  इन  प्राक्कलनों  को  शीघ्र  ही  मंजूरी  दे  दी  जायेगी  ।

 प्लाट  were  करने  के  लिए  goat  जाने  वाली  प्रक्रिया  के  बारे  में  कभी तक  कोई

 निश्चय  नहीं  किया  गया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  म  भारों  उद्योग  निगम

 1४०२०.  श्री  जीत  सिह  सरहदी :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश
 की

 सरकार  ने  एक  भारी  उद्योग  निगम  स्थापित  करने  के  जो

 बड़े  पैमाने  के  औद्योगिक  उपक्रमों  को  वित्तीय  सहायता  केन्द्रीय  सहायता  मांगी  गयी  है  ;

 क्या  राज्य  सरकारें  PERG  के  औद्योगिक  संकल्प  के  अन्तर्गत  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के

 भारी  उद्योगों  को  वित्तीय  सहायता  दे  सकते  हैं  ;  श्र

 यदि  तो  कहां  तक  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  उत्तर  प्रदेश  की  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  के

 ह् श्रारूप|  उत्तरप्रदेश  की  सरकार  ने  एक  भारी  उद्योग  निगम  की  स्थापना  की  एक  प्रस्थापना  शामिल  की

 मूल  wast  में
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 गयी  है  श्र  उसमें  राज्य  सरकार  के  योगदान  के  रूप  में  १००  लाख  रु०  की  व्यवस्था  का  सुझाव  दिया

 गया है  ।  राज्य  सरकार  ने  इस  निगम  की  स्थापना  के  लिए  केन्द्र  से  किसी  विशिष्ट  सहायता

 मांग  नहीं  की  ।

 शर  (7)  १९५६  के  औद्योगिक  संकल्प  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  गैर-सरकारी
 क्षेत्र

 के  भारी  उद्योगों  का  वित्त  पोषण  करने  के  मामले  में  कोई  विशिष्ट  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाये  गयें  ।  इस

 वित्त  पोषण  की  मात्रा  बहुत  सी  बातों  जैसे  परियोजना  का  संसाधनों  की  उपलब्धता शादी
 पर  निसार  करती  है  ।

 नमक  का  उत्पादन

 TORR.  श्री  प्र०  च०  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  सरकार  ने  हाल  में  यह  निश्चय  किया  है  कि  छोटे  पैमाने  पर  नमक
 :

 के  उत्पादन  का  सारा  कार्य  औद्योगिक  सहकारी  समितियों  को  सौंप  दिया  जाये  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  जी  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कलसी  की  खली  का  निर्यात

 1४०२२.  श्री
 प्र०  चं०  व्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 aar  अलसी  की  खली  का  निर्यात  कम  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  १६६०  में  अलसी  की  खली  का  कितना  निर्यात  करने  के  लिये  लाइसेंस

 गये थे  कौर  कुल  कितना  निर्यात  किया  गया  ;  wk

 इस  कमी  के  क्या  कारण  हैं  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )
 :  gene  की  तुलना  में  &Ko-

 में  अलसी  की  खली  का  निर्यात  कम  ।

 अलसी  की  खली  का  निर्यात  नौवहन  बिलों  पर  करने
 की

 अनुमति है  ।  इसके  निर्यात
 के  लिए  वैसे  कोई  लाइसेंस  नहीं  दिये  जाते  ।  १९६०  में  ४४,८५४  टन  कलसी  की  खली  का  निर्यात

 किया  गया  |

 विदेशी  मंडियों  में  संभरण  के  वैकल्पिक  स्रोतों  के  साथ  कड़ी  प्रतियोगिता  ।

 लोहू  धातु  नियंत्रण  आदेश

 1४०२३.  श्री  प्र०  चे  बर्द  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  अलौह  बादु
 f=oranr  ast I14 AY]  सान  का  प्रशासन  संतोषजनक  नहीं  है  कौर  क्या  देश  में

 इस  समय  इन  धातुक्रमों  की  चोरबाजारी  हो  रही है  ;

 अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ;

 इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है
 ?

 मंत्री  मनुभाई  से  (1).  अलौह  धातु  नियंत्रण  श्रादेश  पर

 २  Peas  से  जब  से  इसका  प्रख्यापन  हुमा  कुल  मिला  कर  सन्तोष जन  रूप से  काम

 हो  रहा  भ्रधिकांश  धातु  सीधे  वास्तविक  प्रयोग  कतारों  को  were  की  जा  रही  है  इसको

 खुले  बाजार  में  बेचे  जाने  की  संभावनायें  सीमित  हैं  ।

 विस्थापित  सरकारो  कर्मचारियों  के  लिए  पहन

 te
 |  ४०२४.  श्री  To  चे  बुरा  :  व्या  पुनर्वास  तथा  श्राप  संख्यक-काले  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  कहेंगे  कि

 क्या  भारत  श्र  पाकिस्तान  के  बीच  मंत्रियों  के  स्तर  पर  कोई

 समझौता  gat  था  कि  उन  व्यक्तियों  को  जिन्होंने  एक  सरकार  की  २४५  वर्ष  अथवा इससे  अधिक

 सेवा की  उन्हें  दूसरी  जिसके  इलाके  में  वे  अब  बस  गये  पैंशन  के  पुरे  लाभ  प्रदान

 यदि  तो  क्या  यह  योजना  श्रद्धा-सरकारी  विभागों  जैसे  नगरपालिकाओं  के

 चारियों  पर  लागू  नहीं  होती ;  AK

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  महर  चन्द

 १९५८  में  भारत  कौर  पाकिस्तान  की  सरकारें  इस  बात  पर  सहमत  हो  गई  थीं  कि  विभाजित

 केन्द्रीय  प्रशासित  क्षेत्रों  ate  भूतपूर्व  रियासतों  के  उन
 कर्मचारियों  जिन्होंने

 एक
 देश  से  दूसरे

 देश  में  जाने  से  पहले  उतनी  नौकरी  अथवा  वायु  पूरी  कर  ली  हो  जिससे  वे  सामान्य  नियमों
 के  अनुसार

 सेवा-निवृत्ति  अथवा  अधिवार्षिता  पैंशन  के  अधिकारी  हो  जाते  किन्तु  जो  सेवा-निवृत्ति  का

 चारिक  श्रीचंदन-पत्र  दिये  बिना  एक  देश  से  दूसरे  देश  में  चले  गये  हों  श्रथवा  जिनके
 श्रीचंदन-पत्रों  को

 दोनों  में  से  किसी  भी  देश  के  सम्बन्धित  झ्र धि कारियों  द्वारा  स्वीकार  न  किया  गया  पैंशन की  अनुमति

 दे  दी  जानी  चाहिए  जो  कि  उन्हें  नियमों  के  अन्तर्गत  प्राप्त  हो  सकती  यदि  उन्हें
 सेवा-निवृत्त

 होने  की  श्रीमती  दे  दी  जाती  ।

 १९६१  में  इस  समझौते  का  विस्तार  स्थानीय  निकायों
 बंगाल

 गौर
 ग्रासिम

 के  भूतपूर्व  राज्यों  के  स्थानीय  निकायों  को  छोड़  के  कर्मचारियों  के  मामलों  पर  भी  कर  दियां

 गया
 ।  इन

 मामलों
 में

 पेंशनों
 की  श्रदायगी  एक  सरकार  द्वारा  दूसरी  सरकार  की  से  की  जानी

 है  बशर्ते  कि  सम्बन्धित  व्यक्ति  एक  देश  से  दूसरे  देश  को  ३०  PauY  से  पहले  चले  la  हों  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 अ्तुसुचित  जातियों  क  लोगों  को  दिल्‍ली  में  सीमेंट  बेचन  के  लाइसेंस

 1४०२५.  श्री  भा०  Fo  गायकवाड  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करा  वि

 नया  यह

 सच  है  कि  अनुसूचित  जातियों

 के
 बहुत  से  लोगों  ने  दिल्ली  में  सीमेंट  बेंचने

 लाइसेंसों  के  लिये  झ्रावेदन-पत्र भेजे
 ee  ााणाणाााएाएालथ  ——

 tae  wast  में
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 क्या  भ्रनुसूचित  जाति  के  किसी  व्यक्ति  को  सीमेंट  का  लाइसेंस  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई  :  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  जारी  किये  गये  लाइसेंसिंग

 आदेश  के  भ्रन्तर्गत  सीमेंट  की  भांडागार  are  बिक्री  का  विनियमन  नहीं  होता  ।

 कौर  set  उत्पन्न  नहीं  होते
 ।

 का सन् लाका  मे  व्यापार  सेला

 थ्रो  प्र०  चे  बरुआ

 TeoRe.  at  रघुनाथ  सिंह :

 क्या  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  भारत  कासाब्लांका  में  इस  मास  में  हो  रहे  व्यापार-मेले  में  भाग  ले  रहा

 यदि
 तो

 वहां  प्रदर्शित  की  जाने  वाली  वस्तु ग्र ों  की  मुख्य  विशेषता  क्या

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र )  जी  हां  ।

 निर्यात की  परम्परागत  चीजों  के  भ्र ति रिक्त  हमारे  विकासोन्मुख  उद्योगों के  उत्पादों

 अर्थात्‌  इंजीनियरी  at  कौर  चीनी  के  रसायन  खाद्य

 रबड़  प्रौढ़  प्लास्टिक  का  खेलकूद  का  सौजन्य-प्रसाधन सामग्री  शादी  का
 प्रदर्शन  करने

 का  विचार है  ।  उस  देश  की  शभ्रावश्यकताओओं का  ध्यान  विशेष  रूप  से  रखा  गया  है  ।  उदाहरण के

 तौर  पर  परम्परागत  काली  चाय  के  साथ  हरी  चाय  भी  भेजी  गयी  है  ।

 उत्तर-पर्वों  सीमान्त  aH  में  सियांग  नदी  पर  झूलता  sat  पुल

 1४०२८.  श्री  डा०  रिंग  :  FAT  प्रदान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सियांग  सीमान्त  जिले  में  एनगोपोक  अथवा  पामक  में  सियांग  नदी  पर

 झूलता  पुल  बनाने  का  काम  हाथ  में  ले  लिया  AK

 यदि  at,  तो  इस  are  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  कौर  इसके  कब  तक  पुरा  होने  का

 अनुमान है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-का्प  मंत्री  जवाहरलाल  :  शर

 सियांग  सीमान्त  जिले  में  पामक  नामक  स्थान  पर  सियांग  नदी  के  ऊपर  झूलता  at  पुल  बनाने  के

 विस्तृत  नकदी
 श्र

 नमूनों
 की

 जांच
 की

 जा  रही  है
 ।

 वर्षा  ऋतु  के  समाप्त  होते  ही  काम  शुरू  किया

 जायेगा  ae  अ्रनुमान  है  कि  यह  कार्य  ३ प्रगट  वर्ष  तक  पुरा  हो  जायेगा  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को  देखरेख  के  श्रन्तरगंत  बिजली  घर

 1४०२९.  श्री  तंगामणि  :  क्या  श्रीवास  श्र  संभरण  मंत्री  २८  १९६१  के

 waited सन  संख्या  ६३७ के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्यू  ब्लाक  दिल्‍ली  ,
 कौर  लोदी  रोड  वायरलेस  ट्रांसमिटिंग  स्टेशन  कारखाना

 evo a
 के  भ्रन्तर्गत

 रजिस्टर
 कौर

 मूल  waist  में
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्रीवास  ait  संभरण  उपमंत्री  अनिल  Fo  :  जी  नहीं  ।

 उपरोक्त  बिजली  घर  कारखाना  १९४८  में  दी  गयी  की

 परिभाषा के  अधीन  नहीं  ara  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कर्मचारी

 श्री  तंगामणि :  कया  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  २८  १९६१

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  ६३७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इलैक्ट्रिक  जेनरेटिंग  पावर  हाउस  इंजन  ड्राइवरों  ake  डीजल  इंजन

 कौर  खलासियों  तथा  क्लीन सं  के  काम  में  कोई  भ्रातृ  होता  शर

 यदि  तो  इनके  नामकरण  में  यह  wae  क्यों  है  ?

 आवास
 शर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  Fo  :  जी  हां  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।  किन्तु  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कार्य-प्रभारित कर्मचारियों

 की  वर्गीकरण  समिति  को  सभी  वर्गों  के  कार्य-प्रभारित  कर्मचारियों  के  नामों  को  युक्तियुक्त  बनाने

 का  काम  सौंपा  गया  है  |  यह  समिति  यह  काय  कर  रही  है  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कार्य-भारित  कर्मचारी

 श्री  तंगामणि
 :

 क्या  श्रावास  श्र  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  विज्ञान  भवन  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के
 नियमित

 रूप  से

 काम  करने  वाले  कर्मचारियों  को  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  पुर्ननिर्माण  तथा  विकास  बैंक  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा

 निधि  सम्मेलन  जो  १९६०  में  gat  कार्य  के  सिलसिले में  मानदेय दिया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कार्य-भा  रित  कर्मचारियों  को  कोई

 मानदेय  नहीं  दिया  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्रीवास  तर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०  :  जी  हां  ।

 इन  कर्मचारियों  को  भी  मानदेय  दिया  गया  है  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मीटर  रोड

 1४०३२.  श्री  तंगामणि  :  क्या  श्रावास  शौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  मीटर  रीड सं  की  संख्या  कितनी  है  कौर  उनके

 क्रम  क्या

 क्या  यह  सच  है
 कि

 उनका  कार्य  मुख्यतः  क्लर्कों  जैसा

 faa  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  क्या  उन्हें  डिवीजन  क्लर्कों  का  वेतन-क्रम  दिया  गया
 शौर

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 mara  शर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  Fo  पांच
 ।

 Y—-f—sY——Fo  FYo—A—LY

 जी  नहीं  ।

 ae  उत्पन्न  नहीं  होत े।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  क  कार-प्रभारित  कर्मचारियों
 को प्रसाद  सेवा  सूचियां

 F¥0 RR.  श्री  तंगामणि  :  कया  श्र  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कार्य-प्रभारित  कर्मचारियों  की  कितनी  सेवा-सूचियों

 की  जांच  तथा  समिति  द्वारा  की  जा  चुकी

 कितनी  सेवा-सूचियां  को  ठीक  करने  की  आवश्यकता

 (7)  क्या  ऐसी  सभी  सेवा-सूचियों  को  ठीक  किया  जा  चुका  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं ?

 ग्रा वात  शौर  संभरण  उपमंत्री  तिल  क०  :  ZOGo  |

 38Q3  ।

 RAW  सूचियों  को  ठीक  किया  जा  चुका  है  ।  शेष  की  झोर
 ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 पुरानी  सेवा-सूचियों की  सभी  मदों  को  बहुत  पुराने  रिकार्डों को  देखे  बिना  ठीक  नहीं

 किया जा  सकता  |  इस  समय  इसकी  गति  धीमी  है  क्योंकि  विभिन्न  डिवीजनों  को  केन्द्रीय  सचिवालय

 सेवाएं  e&qOo  के
 श्रन्तगंत

 वेतन  निर्धारित  करने के  लिए  इन

 सूचियों  की  आवश्यकता  है  इसलिए  समिति  इन्हें  झपने  पास  नहीं  रख  सकती
 ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  काय-प्रभारित  कर्मचारी

 1४०३४.  श्री  बलराज  मधोक  :  कया  प्रवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कुछ  डिवीजनों  में  कुछ  वर्गों  के
 कार्य-प्रभारित  कर्मचारियों  के  बारे  में  दूसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  नहीं

 यदि  तो  इनको  fa  बत  करने  में  देर  होने  के  क्या  कारण
 शौर

 कब  तक  क्रियान्वित  कर  दिया  जायेगा
 ?

 इन  सिफारिशों  को  सम्भ

 मूल  waist  में
 559  (21)  1.580.....4.
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 श्रीवास  att  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०  से  संभवतः

 प्रश्न  का  सम्बन्ध  दूसरे  वेतन  झ्रायोग  की  सिफारिशों  के  प्राकार  पर  अपनाये  गये  पुनरीक्षित  वेतन-क्रमों

 के  अनुसार  कुछ  वर्गों  के  किये-प्रभारित  क्यारियों  के  वेतन  निर्धारित  करने  से  है  ।  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  कार्य-प्रभारित  कर्मचारियों  के  वेतन  निर्धारण  का  कार्य  केवल  रूप  से

 किया  गया  है  ।  इस  धीमी  प्रगति का  मुख्य  कारण  यह  कि  विभिन्न  वर्गों  के  कर्मचारियों के

 वेतन-क्रम  की  जानकारी  देने  वाली  भ्र धि सुचना  केवल  १४  १९६०  को  जारी  की  गयी

 थी  ।  इसका  एक  कारण  यह  भी  है  कि  वेतन  निर्धारित  करने  के  तरीके  के  बारे  में  कुछ  शक  पैदा  हो

 गय ेथे  |  वेतन-क्रमों  को  शीघ्र  निर्धारित  करने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 एंड्रयूज  गंज  नई  दिल्‍ली  में  बाजार

 1४०३५.  श्री  रास  गरीब  :  क्या  आवास  शौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  एन्ड्रयूज़  गंज  कालोनी  नई  दिल्‍ली  में  बाज़ार  में  अरब  दूकानों

 शझा वं टन  किया  जा  सकता

 यदि  तो  कब  कौर

 निवासियों  की  कठिनाइयों  के  अतिरिक्त  क्या  सरकार को  दूकानों  के  आवंटन न  करने

 के  कारण  कुछ  वित्तीय  हानि  हुई  है  ?

 श्र  संभरण  उपमंत्री  अनिल  Fo  जी हां  ।

 १०  geal aT से  ।

 बाजार  को  दिल्ली  नगर  निगम  को  हस्तांतरण  करने  के  बारे  में  बातचीत हो  रही
 ।

 निगम  बाद  में  दूकानों  का  आवंटन  करेगा  तथा  किराया  उगाहेगा  ।  इसलिए  दूकानों को  प्रावंटित

 न  करने  के  कारण  सरकार  को  वित्तीय  हानि  का  प्रश्न  नहीं  उठता  है  |

 उत्तर  प्रदेश  सें  सिक् सो लीन  के  निर्माण  के  लिये  संपंत्र

 PoRR,  श्री  आघार :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  इमारती  लकड़ी  के  बजाये  काम  में  राने  वाली  वस्तु  के  निर्माण के

 लिए  पश्चिम  जर्मन  फर्म  के  सहयोग  से  लोनी  में  एक  संयंत्र  स्थापित  होने  जा  रहा  कौर

 यदि  तो  इस  संयंत्र  के  लिए  कितनी  पूंजी  चाहिए  तथा  संयंत्र  की  क्षमता कया  है  ?

 मंत्री  मनु भाई  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 को

 नहीं  मिला  है
 ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ॥

 वि्ञांचापटनम  से  लौह  वयस्क  का  निर्यात

 1४०  ३७.  डा०  विजय  आनन्द  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विशाखापटनम  बन्दरगाह  से  लौह  vara  का  निर्यात  अनुसूची  के  अनुसार  हो

 रहा

 यदि  तो  जनवरी  से  माचे  Peay  में  कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किया  गया  ?

 — — +a  अंग्रेजी  में
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 (ott  स
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमं  ना  इना  से  aia

 :
 जी  हा ं।

 BRARR  टन  ।

 विशाखापटनम  में  छोट  पान  के  उद्योग

 1४०३८.  डा०  विजय  आनन्द  :
 क्या  वाणिज्य

 तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 १९६०  तथा  ६१  में  विशाखापटनम  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों को  लघु  उद्योग  सेवा

 संस्था  ने  कितनी  सहायता दी  कौर

 दी  गई  सहायता  के  ब्यौरे  क्या  हैं  ;

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई  :  शर  एक  विवरण  संबद्ध  हैं  । ्

 दिखाये  परिशिष्ट  ६,  श्रतुबन्ध  साया  १९]

 नारियल  का  उत्पादन

 1४०३९.  श्रीमती  मैमूना  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 8eys,  PeUE  तथा  EKO  में  भारत  में  कितनी  मात्रा  में  नारियल  का  आयात

 किया  गया  तथा  किन  स्थानों  से  श्रायात  किया  गया  ;

 इन  वस्तु ग्र ों  की  देश  की  वारिक  आवश्यकता  क्या  है  तथा  देश  के  उत्पादन से  कितनी

 पूरी  हो  जाती है  ;

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  नारियल  के  उत्पादन  लक्ष्य  क्या  हैं
 ?

 पु वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री (5  सतारा  एक  विवरण  संबद्ध  है  ।

 परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  Ro]

 नारियल  की  विमान  वार्षिक  आवश्यकता  ५७,५००  लाख  नारियल है  ।

 PeYG—UR  में  उत्पादन  लगभग  SSYoo  लाख  नारियल  था  |

 8EEK-EE  के  उत्पादन  लक्ष्य  wears  तौर  पर  ५७५००  लाख  निश्चित  कर  लिए

 गए  हैं  ।

 छोटे  पैमान  के  उद्योग

 1४०४०.  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  १९६१-६२  के  लिए  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  कोई  धनराशि
 विशिष्टता  निश्चित  की  गई

 यदि  तो  कितनी  ;  ak

 मद्रास  राज्य  का  aa  क्या

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई  :  ae  (@)  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास

 के  लिए  राज्यों  को  सहायता  देने  के  लिए  केन्द्रीय  बजट  १९६१-६२ में  ४१०  लाख  रुपये  के  ऋण

 तथा  १५०  लाख  रुपये  के  अ्रनूदान  दिए  गए  हैं  ।

 केन्द्रीय  सहायता  के  राज्य-बार  आवंटन  कभी  तक  निश्चित  नहीं  किए  गए  हैं  |

 अंग्रजी  में
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 सहकारी  शिक्षा-फिल्म

 1४०४१.  श्री  तंगामणि  :  क्या  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हथकरघा  उद्योग  में  सहकारी  समितियों  के  प्रचार  के  लिए  मद्रास  राज्य  में  कांजीवरम

 पर  १९६०  में  सहकारी  शिक्षा-फिल्म बनाई  गई  थी

 यदि  तो  क्या  इसका  प्रदर्शन  आरंभ  कर  दिया  गया  है  ;  शौर

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  जी  हां  1

 जी  नहीं  ।

 फिल्म  को  पूरा  करने  के  लिए  कुछ  प्रौढ़  होना  बाकी  है  ।

 औद्योगिक  बस्तियां

 1४०४२.  श्री  तंगामणि  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  अब  तक  स्थापित  औद्योगिक  बस्तियों  को  चालू  वर्ष  में  अतिरिक्त  सहायता  दी
 जायेंगी  और

 यदि  तो  सहायता  किस  प्रकार  की  होगी  तथा  उसके  ब्योरे  क्या  होंगे
 ?

 उद्योग  मंत्री  मतुभाई  दूसरी  योजना  में  स्वीकृत  औद्योगिक

 बस्तियों  को  चालू  वर्ष  में  अतिरिक्त  सहायता  दी  जायेंगी  ।

 औद्योगिक  बस्तियों  तथा  नई  बस्तियों  को  सहायता  देने  के  लिए  PERI-KR

 के  केन्द्रीय  बजट  में
 ४००

 लाख  रुपये  के  ऋण  देने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 समाचार  पत्रों  तथा  पत्रकारों  का  परिचालन

 1४०४३.  श्री  अजित  सिंह  सरहदी  :  कया  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करा

 क्या  विज्ञापन के  लिए  समाचार  पत्र  तथा  पत्रिका के  परिचालन  की  जांच  चार्टेड

 एकाउन्टेंट के  प्रमाणपत्र  में  की  जाती  है  ;

 यदि  तो  क्या  पदाधिकारी  डाकघरों  से  डिस्पैच  के  पर  परिचालन  की

 उसी  स्थल  पर  जांच  करतें  हैं  ;  are

 )  यदि  तो  ऐसी  जांच  करने  वाला  पदाधिकारी  किस  पद  का  होता  है
 ?

 चना  कौर  प्रसारण  मंत्री  विज्ञापन  के  लिए  समाचार  एबीसी

 तथा  चाय  एकाउन्टेंट
 से

 लेखापरीक्षा  परिचालन
 का  प्रमाणपत्र  देते  हैं  अथवा  पोस्टल  विभाग  के

 एक  पदाधिकारी  द्वारा  हस्ताक्षरित  डाकघर  से  डिस्पैच  का  प्रमाणपत्र  देते  हैं  ।

 परिचालन  आंकड़ों  की  जांच  का  काय
 समाचारपत्रों  को  रजिस्ट्रार  के  कबायली

 द्वारा
 किया  जाता  है

 ।
 वह  कार्यालय  नियंत्रक  तथा

 हा लेखापरीक्षक  के  कार्यालय  के  एक  विशेष
 on

 yperative  Educational  Film.

 faa  was  में
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 अधिकारी  की  सहायता  से  उसी  स्थान  पर  जांच  करता  |  विज्ञापन  के  निदेशक  रजिस्ट्रार  के  परामर्श

 से  परिचालन  अ्रांकड़ों  की  जांच  करते  है  !

 are  विज्ञापन के  निदेशक  डाकखानों  से  डिस्पैच  की  विशेष  जांच  नहीं  करत  हैं

 वैदेशिक-कार्प  मंत्रालय  में  हिन्दी  जानते  वाल  पदाधिकारी

 |  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री :
 COX,  श्री  asta  fag  भदौरिया

 श्री
 ब्रज राज  सिंह :

 कया  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  के  प्रधान  कार्यालय  में  कितने  सूचना  तथा  सांस्कृतिक

 अफसर  नियुक्त  हैं

 उन  में  से  कितने  भली  भांति  हिन्दी  जानते  हैं  और  शेष  अफसरों  में  से  कितने  हिन्दी

 कक्षाओं  में  सम्मिलित हो  रहे  हैं  ;

 ऐसे  अफ़सर  जो  अच्छी  तरह  हिन्दी  नहीं  जानते  हैं  श्र  न  हिन्दी  कानों  में  सम्मिलित

 हो  रहे  हैं  क्या  उनके  लिये  कोई  ऐसी  व्यवस्था  है  कि  उनकी  नियुक्ति  किसी  विदेश  में  स्थित  भारतीय

 दूतावास  में  करने  से  पूर्व  उनके  लिये  हिन्दी  का  समुचित  ज्ञान  प्राप्त  करना  आवश्यक  हो
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  १०  |

 १७  अधिकारी भ्रच्छी  तरह  हिन्दी  जानते हैं  भ्र ौर  दो  को  काम  चलाऊ  हिन्दी  ort

 है  ।  बाकी  एक  अधिकारी  जो  हाल  ही  में  नियुक्त  हुए  हिन्दी  सीखना  शुरू  कर  दिया  है  ।

 जी  नहीं

 विदेशों  में  स्थित  भारतीय  दूतावासों  में  हिन्दी  कक्षायें

 |
 ( att  प्रकादावीर  शास्त्री :

 BSoey.  श्री  अर्जुन  fag  भदौरिया :

 है... |  गजराज  fee

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत
 छ

 मास  में  कौन-कौन  से  देशों  में  भारतीय  दूतावासों  से  विदेशियों  द्वारा  हिन्दी

 कक्षाओं  का  प्रबन्ध  करने  का  निवेदन  किया  गया  ;

 उनमें  से  किन-किन  देशों  में  इसके  लिए  उचित  व्यवस्था  कर  दी  गई  है

 दूतावास  के  जिन  कर्मचारियों  से  इन  कक्षाओं  के  संचालन  का  भार  संभालने
 की  अपेक्षा

 ही  नाती  है  किस  प्रकार  के  साहन  देने  का  प्यासा  किया  hee

 है  प्रौढ़

 सरकार  के  उस  निश्चय  के  अनुसार  कितने
 क कर्मचारियों  ने  अपनी  सेवायें  हिन्दी  पढ़ाने

 के  लिए  atta  की  हैं
 ?



 {Soy  स्थगन  प्रस्ताव  २७  ERR

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-काय  मंत्री  जवाहरलाल  से  इस  संबंध

 में  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  सदन  की  मेज़  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 केरल  में  भारतीय  भाषियों  के  समाचारपत्रों  के  लिये  सरकारी  विज्ञापन

 T¥o¥R.  श्री  कुर्सी  :  क्या  सुचना  तौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  as  qo

 ६१  में  केरल  में  कितने  भारतीय  भाषाओं  के  समाचारपत्रों  को  भारत  सरकार  विज्ञापन  देते  हैं  ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  केरलमें  ३४  भारतीय  भाषाओं  के  समाचारपत्रों

 को  १९६०-६१  में  विज्ञापन  तथा  दृष्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  जारी  किए  गए  विज्ञापन  मिले  हैं  ।

 तई  दिल्‍ली  के  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  भवन  में  काम  के  घंटे

 1४०४७.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 नई  दिल्‍ली  के  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  भवनों  के  काम  के  घंटे  क्या  हैं  ;

 कनाट  प्लेस  की  अरन्य  दूकानों  से  इन  काम  के  घंटों  की  किस  प्रकार  तुलना  की
 जा

 सकती है

 क्या  भवनों  के  काम  के  घंटे  ग्न्य  दूकानों  से  कम  हैं  ;  श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 मंत्री  सुभाष  जोकि  छूट्टी  का  दिन  के  अतिरिकत

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  द्वारा  संचालित  खादी  ग्रामोद्योग  नई  दिल्‍ली  के  काम के  घंटे  १०-३०

 से  १-००  लथा  २-००  से  ८-००  ह  |

 कनाट  प्लेस  की  दूकानों  के  काम  के  घंटे  हैं  ।  कुछ  दूकानें  €-३०  पर

 खोली  जाती  हैं  तथा  ८-३०  पर  बन्द  की  जाती  हैं  ।  १-००  से  ४-०० के  बीच  ३  घंटों का  इंटरवल

 होता  है  ।  कुछ  १०-००  पर  खोली  जाती  हैं  तथा  ८-००  पर  बन्द  की  जाती  अ  (8-20  से

 ३-३०  के  बीच  २  घंटे  का  इंटरवल  होता  ।  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  भवन
 के

 काम  के  घंटे  स्प

 दूकानों  से  भिन्न  प्रकार  के  नहीं  हैं  ।

 जी  नही ं।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 a ee

 स्थगन  प्रस्ताव

 कलकत्ता  में  बिजली  का  बन्द  होना

 म्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  निम्नलिखित  विषय  पर  तीन  स्थगन  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  |

 में  दामोदर  निगम  के  तापीय  बिजली  घर  के  खराब  होने  के  कारण

 कलकत्ते
 में  २५  अ्रप्रैल की  रात्रि  से  कलकत्ता  नगर  के  तथा  aa  औद्योगिक  क्षेत्रों

 जिन्हें
 उस

 क्षेत्र  से  बिजली  मिलती  च्  बड़े  भाग  में  बिजली  का  बिल्कुल 1.0
 बन्द  हा  जाना

 wat  में



 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  ६४०३ ७  १८८३  )

 माननीय  मंत्री  जी  इस  सम्बन्ध  में  सभा  को  जानकारी  देवें  ।

 सिंचाई  श्र  विद्युत  मंत्री  मुहम्मद  :  मुझे  इस  दुर्घटना  का  समाचार

 कल  मिला  कौर  तब  से  मने  इस  सम्बन्ध  में  दुर्गापुर  से  जानकारी  प्राप्त  करने
 का

 प्रयत्न  किया

 है  ।  तथापि  मुझे  ऐसी  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हो  सकी  जिसे  सभा  पटल  पर  रखा  जा  सके
 ।

 कल
 मैंने  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  के  एक  सदस्य को  मौके  पर  कर  दुर्घटना  के  सम्बन्ध में  एक

 पुरा  विवरण  तैयार  करने  को  कहा  है  ।  वहू  कल  या  परसों  जायेगा  ।  में  उस  विश्वसनीय

 कारी  के  आधार  पर  आगामी  सोमवार  को  इस  सम्बन्ध  में  पूरा  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दूंगा  ।

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 :  पिछले दिन  माननीय  मंत्री जी  ने  जो  वक्तव्य

 दिया  था  उससे  ऐसा  प्रतीत  होता  था  कि  कलकत्ता  विद्युत  संभरण  निगम  का  एक  प्रमुख  बिजली  घर

 खराब  हो  गया है  ।  तथापि  मुझे  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  के  एक  उत्तरदायी  सदस्य से  यह

 जानकारी  मिली  है  कि  दुर्गापुर  तापीय  fae  घर  बिल्कुल  खराब  हो  गया  है  कौर  भयावह  स्थिति
 पैदा  हो  गयी है

 शरीयत  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  सोमवार  तक  da  चाहिये इस  बीच

 यदि  माननीय सदस्य  को  कोई  सूचना हो  तो  वह  मंत्री  महोदय को  दे  सकते  हैं  ।

 fat  त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 :

 मेरा  सुझाव है  कि  इस  दुर्घटना  की  जांच  के  लिये

 सरकार  को  एक  उच्च  शक्ति युक्त  समिति  नियुक्त  करनी  चाहिये  ।

 माननीय  मंत्री  जी  के  वक्तव्य  के  बाद  से  स्थिति फन्नी  प्रभात  कार

 कौर  भी  बिगड़  गयी  में  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  इस  परिस्थिति का

 सामना  करने  के  लिये  we  क्या  कायें वाही  की  है
 ?  सरकार  को  चाहिये  कि  वे  इस

 सम्बन्ध  में  तत्काल  कार्यवाही करे  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :
 में  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  उक्त  दोनों  सदस्यों

 के  सुझावों  को  way  ध्यान  में  रखें  तथा  सोमवार  को  इस  सम्बन्ध  में  पूरा  विवरण

 देवें  ।  मैं  स्थगन  प्रस्ताव  को  wore  घोषित  करता  हूं  ।

 क

 सभा  पटल  पर  रख  गये  पत्र

 BEYE—o  की  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टीसाइड्स  लिमिटेड  कू  प्रतिवेदन  तथा  लेखा

 परीक्षित  लेख

 tsar  मंत्री  सुभाष  :  मेँ  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति

 पटल  पर  रखता  :

 कम्पनी  १९४५६  की  धारा  ६३९  की  उप-धारा  (१)  के  अन्तर्गत

 REXE—Ko  के  fad  हिन्दुस्तान  इन्सैक्टीसाइड्स  लिमिटेड  रक

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  wie  उस  पर  नियंत्रक

 परीक्षक  की  टिप्पणियों  सहित  ||

 सरकार  द्रास  उक्त  कम्पनी  के  कार्य  की  समीक्षा  |

 में  रखी  गयी  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  BROWER

 अंग्रेजी  में



 दूर  २२  १६६१  को  पुर्व  कजोरी  खान  में  हुई  २७  १९६१

 दुर्घटना  के  बारे  में  वक्तव्य

 अ्त्यावदयक  पण्य  अ्रधिनियम  PeyUY  के  mela  अधिसूचना

 fara  तथा  कृषि  उपमंत्री  wo  गू ०  थामस )  में  अत्यावश्यक  पण्य  2eUy

 कीधारा  ३  की  उप-धारा  (६)  के  श्रन्तगंत  दिनांक  १७  १९६१  की  अधिसूचना

 संख्या  जी०  एस०  शिकार  AZY  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता

 में  रखी  गयी  देखिये  संख्या  एल०  टी०  R802/§2]

 प्राक्कलन  समिति

 काय  वाही  सारांश

 श्री  दास प्पा  में  प्राक्कलन  समिति  की  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी

 समिति  के  समक्ष  दिये  गये  साक्ष्य  के  कार्य॑वाही-सारांश  कौर  खान  कौर  ईधन

 नवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति  की  एक-सौ-पच्चीसवां

 प्रतिवेदन  से  सम्बन्धित  बैठक  के  कार्यवाही-सारांश  सभा-पटल  पर  रखता हूं  ।

 २२  १९६१  को  पब  कजोरी
 कोयला  खान  में  हुई  दुर्घटना

 के  बारे  में  वक्तव्य

 योजना  तथा  श्रम  और  रोजगार  उपमंत्री  ल०  ना०  :  २२  PERL

 को  श्रसानसोल  के  निकट  पूर्वी  कजोरा  खान  में  ४  बजे  एक  दुर्घटना  जिसमें  पांच  व्यक्ति

 मारे  गये  कौर  एक  व्यक्ति  राहत  हुमा  ।

 यह  ढदुघटना  खम्भे  गिराये  जाने वाले  क्षेत्र  wo’  x  vo’  XY’  क्षेत्रफल  छत

 के  गिर  जाने  के  कारण  हुई  उस  क्षेत्र  से  खम्भे  गिराने  का  काम  हो  चुका  था  तथा  खम्भे  गिराये

 जाने  के  बाद  उसके  बाहर  घेरा  लगा  दिया  गया  था  ।  ६  खनिक  जो  एक  नये  खम्भे  पर  काम  कर

 रहे  थे  वे  गिरे  हुए  कोयले  को  चुनने  के  लिए  अपना  वैध  स्थान  छोड़  कर  घेरा  हटा  कर  प्रतिबंधित

 क्षेत्र में  चले  गये  ।  जब  वे  कोयला  भर  रहे  थे  छत  गिर  पड़ी  ।  पांच  व्यक्ति  पुरी  तरह  प्रौढ़

 एक  दब  गया  ।  उस  व्यक्ति  को  निकाल  कर  अस्पताल  भेज  दिया  गया  |

 इस  दुर्घटना  का  समाचार  क्षेत्रीय  खान  निरीक्षक  को  २  बजे  सांय  मिला  ।  एक  निरीक्षक

 तत्काल  खान  को  रवाना  हो  गया  |  खानों  के  उप-मुख्य  निरीक्षक  जो  कि  धनबाद  में  थे  वे  भी

 तत्काल  खान  के  लिये  रवाना  हो  गये  ।

 इस  ख़ान  की  सब  से  ग्रा खिरी  जांच  २८  जनवरी  १९६१  को  हुई  थी  उस  समय  यह  छत

 खुली  हुई  नहीं  थी  ।  पिछले  तीन  वर्ष  से  खान  में  कोई  गम्भीर  दुघ  टना  नहीं  हुई  थी  ।

 दुख  की  बात  है  कि  वर्तमान  दुर्घटना  सिमलाबहल  कौर  बद रु चक  कोयला  खानों  की

 जिनके  सम्बन्ध  में  २१  १९६१  को  लोक-सभा  में  एक  विवरण  रखा  गया  उसके  तत्काल

 बाद  हुई  ।  तथापि  हाल  के  वर्षों  में  खानों
 में  मृत्यु  संख्या  कम  हुई  १९४५४  में  मृत्यू  संख्या

 की  दर  प्रतिहज़ार  व्यक्तियों  में  .७२  थी  ।  geuE  में
 यह  द्र

 घट
 कर

 ८
 ७

 रह  गयी  |

 मूल  अंग्रेजी  में
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 खान  अधिनियम  के  aia  ऐसी  सभी  दुर्घेटनाश्रों  जिनमें  प्राण हानि होती  उनकी

 जांच  खान  निदेशालय  द्वारा की  जाती  है  ।  उसके  कारण  तथा  दायित्वों  का  निचय  किया

 जाता  है  कौर  जहां  इसका  दायित्व  प्रबन्धकों  पर  होता  है  वहां  उन  के  विरुद्ध  कार्यवाही की  जाती

 है  ।  जहां  दुर्घटना  के  कारणों  ate  स्थितियों की  waar  जांच  नहीं  हो  सकती है  वहां  खान

 अधिनियम  जांच  न्यायालय  की  स्थापना की  जाती है  ।

 PERE  में  घातक  दुर्घटनाओं  जांच  से  यह  ज्ञात  हुमा  कि
 ५३  प्रतिदिन

 दुर्घटनायें  १८  प्रतिशत  अधीनस्थ  अधीक्षक  कमेंचारियों  की  गलती  तथा  zy

 प्रतिदिन  प्रबन्धकों की  गलती  तथा  अवशेष  wea  विविध  कारणों  से  हुई ।

 जहां  तक  निदेशालय की  मुकदमा  चलाने  के  सम्बन्ध में  सतकंता  का  प्रश्न है  पांच  वर्षों
 के  आंकड़ों  से  यह  ज्ञात  होता  है  कि  शभ्रधिकांश  मामलों में  सजायें  दी  गयीं  जिन  मामलों

 का  निर्णय  gat  उसमें  ६७  से  €७  प्रतिशत  मामलों  में  सजायें  दी  गयीं  ।

 serra  के  कारणों  की  जांच  से  यह  ज्ञात  होता  है  कि  खानों  में  ५०  प्रतिशत  दुर्घटनायें

 छतों  तथा  दीवारों  के  गिरने  के  कारण  होती  हैं  ।  छतों  का  काफी  कड़  साग  प्रत्येक  चालू  खान  में

 खुला  रहता है  ।  उसे  रोकने  के  लिये  उसके
 संभालने

 के
 लिये  कानून  द्वारा  आवश्यक  कार्यवाही

 as करनी  चाहिये  ।  यह  दायित्व  प्रबन्धक  का  होता है  ।  निदेशक  प्रपनी  जांच  के  समय

 खम्भों  का  पता  लगा  सकता  है  तथापि  खान  के  प्रति  दिन  के  काम  में  जो  गलतियां  होती  हैं  उनके
 सम्बन्ध  में  वह  कुछ  नहीं  कर  सकता है

 ।  खान  अधिनियम  के  भ्र घिन  दंड  में  वृद्धि  कर
 दी  गयी

 कुछ  दिन  पूर्व जो  विद्वेष  सुरक्षा  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया  था  उसने  इस  बात

 पर  जोर  दिया  था  कि  सभी  को  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  गें  जागरूक  होना  चाहिये  ।  झ्राप्मा  की

 जाती  है  कि  श्रागमी  वर्षों  में  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  काफी  सुधार  होगा  ।

 स०  Mo  बनर्जी  :  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  उच्च

 दा क्ति युक्त  समिति  नियुक्त  होनी  चाहिये  ।  श्रमिकों  को  उचित  प्रतिकर न  देना

 पड़े  इस  कारण  खान  मालिक  लोग  उनकी  लाशों  को भी  बदल  देते  मैं  चाहता

 हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  पूरक  चर्चा  होनी  चाहिये

 fat  ao  ao  fags  राव  :  में  यह  जानना  चाहता हूं
 कि  प्रादेशिक

 निरीक्षक या  खानों  के  उपमुख्य  निरीक्षक  के  जांच  के  समय  कोई  कार्मिक  संघ  का

 प्रतिनिधि  उपस्थित  था  नहीं  ?

 ल०  Ato  सिल  :  मैंने  इस  बात  का  पता  नहीं  लगाया है  ।  में  इस  सम्बन्ध

 में  पता  लगाने  का  प्रयत्न  करूंगा ।

 rr

 सभा  का  राय

 श्रीवास  शर  संभरण  उपमंत्री  भ्रमित  go  पांच  बजे

 aa  से  अ्रशोक  होटल  wad  घंटे की  चर्चा  होनी  निश्चित  हुई  राष्ट्रपति  भवन

 में  एक  उपाधि  वितरण  समारोह  है  मैं  ade  करता  हूं  कि  उक्त  चर्चा
 ५  बजे

 के  स्थान  में  vu  बजे  से  प्रारम्भ की  जाय

 tare  भ्रंग्रेजी  में
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 संसद च  हि  ३  ब्रा  प्रकार ATEN  ना
 अ

 के  gore  के  कारण  स्थगित  नहीं हो  सकती श्रिया  महोदय

 ।
 जो  समारोह  में  भाग  लेना  चाहें  वे  भाग  ले  सकते क  क  ह  ह  rd

 Q  t

 उड़ीसा

 विनियोजन  संख्या  २)  १९६१

 उपमंत्री  रा०  :  श्री  मोरारजी  देसाई  की  प्यार  से  में  यह यह प्रस्ताव  करता

 a  कि  चितचोर  वर्ष  में  व्यय  के  लीटर  भारत  की स  चित  निधि में  से  कछ  राशियों  का  भुगतान

 ग्रोवर  घि ति योजन  प्राधिकृत  करने  वाले  fare  के  पुरःस्थापित  करने  की  झलकती  दी  जाये  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  प्लान

 वित्तीय  वर्ष  १९  में  व्यय  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कुछ  रा  दियों

 का  aware  are  जातियों  प्राधिकृत  करने  बाले  विधेयक  के  पुराना पित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar

 fat  ब०  भगत  मैं  विशेषक  पुरःस्थापित  करता  हुं  ।

 विधि  :  व्यवसायी  विधेयक--जारी

 महोदय
 सभा  अब  श्री  हजरनवीस  द्वारा

 २६  अपहरण  १९६  १  को  प्रस्तुत  निम्नलिखित

 प्रस्ताव  पर  अग्रेतर विचार  करेगी  ।

 कि  निधि  व्यग्रता  दीयों  सम्बन्धी  विधि  को  संशोधित  are  समेकित  करने  तथा  विधि

 रिसार्ट  संघ साथी  परिषद्‌  काउंसिल )  तथा  एक  अखिल  भारतीय  घिरी ८
 इण्डिया  स्थापित  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  feat

 किया  जाय  |

 खाडिलकर (  प्र हमद नगर :  संयुक्त  समिति  ने  विधेयक  में  जो  परिवर्तन  कौर  संशोधन

 किये  हैं  वे  बहुत  उपयुक्त  हैं  तथा पि  fear  में  कौर  अधिक  संशोधन  करने  की  म्रावश्यकता  है  |

 सबसे  ग्रीक  श्रावइ्यकला  इस  बात  की  है  कि  हमारी  न्याय  व्यवस्था  कौर  प्रक्रिया  में  इ  स  प्र गति  र
 a परिचितों  किये  जायं  किਂ  AO ्

 द्  पृ  की  बदलती  हुई  रूप  रेखा  के  भ्रनुरूप  हो  |  तथापि  इस  पहल  पर

 fafa  सवाल  या  विधि  आयोग  ने  उपयुक्त  ध्यान  न  दिया  है  ।

 स्वयं  गांधी  जी
 ने

 वर्तमान
 विधि व्यवस्था के  सम्बन्ध  में  यह  कहा  था  कि  यह प्रणाली  काफी

 यवक  कौर  पीड़क है  निम्नतम  स्तर  में  इस  प्रणाली
 ने  ऐसा  वातावरण  पैंदा

 कर  दिया  है  जो  कि  बहुत

 दूषित  कौर  बेइमानी
 से

 भरा  हु हुमा  है
 ।

 में चाहता हूं  कि  विधि  मन्त्री इस  स्तर  पर  सुधार
 करने

 का  घटित  कर  |

 जिले  में  वकीलों  की  क्या  भ्र वस् था  है  ?  वहां  के  वकील  सजिस्टेंट  करार  पलिस  oe  में  एक

 दूसरे  से  मिले  रहते
 हैं  ।

 शिला  र स्तर प 1१.  पर  WATT
 by  ssh  १६४

 थिरा  sq] 24.0  ये  मं में  यह  स्थिति है  कि  afer  ta  लों  को  वे  वल  मद्य  निर्देश
 के  मामलों

 पर
 निर्भर  रहना  पड़ता है

 ।  लोग  विधि  को  अध्ययन  केवल  इस  उद्देश्य  से  करते  हैं  कि  उनको
 खि  . nee

 faa  अंग्रेजी  में
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 ग्य  दिक्षा  या  अ्रच्छ्ी  नौकरी  प्राप्त  हो  सकेगी  ।  ताज  भी  विधि  शिक्षा  की  यही  हालत  है  ।

 हमें  दे  ब  ता  चाहिये  कि  निम्नतम  स्तर  पर  न्याय  की  क्या  अवस्था  है  ।  आजकल  की  विधि  प्रणाली  का

 खराब  पहलू  यह  है  कि  मुकदमेबाजी  का  वातावरण  तयार  किया  जाता  है  लोग  SUR  अपना

 रन  समय  कौर  शक्ति  बर्बाद  करते  हैं  ।  हमें  चा  हिय  कि  हम  इसके  स्थान  में  झगड़ों  का  निपटारा  करने

 क  दत्त  करें  ।  यदि  निम्नतम  स्तर  पर  य॑  चायती  फैसले  या  किसी  अरन्य  प्रकार  से  झगड़ों  के  निपटाने

 को  अयव  किया  जायेगा  तो  बहुत  से  मुकदमों  का  फैसला  न्यायालय  से  बाहर  ही  जायेगा  सर

 समय  कौर  धन  की  बचत  हो  जायेगी  |

 सभी  व्यक्तियों  को  वकील  बनने की  अ्रतुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिये  |  कम  से  कम  कुचलता

 ौर  व्यत्रवायिफ  MITT  बतायें  रखने  के  लिपे  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाये  जाने  afar  हैं  ।

 वकालत  शिक्षा  का  विमान  स्तर  बहुत  अ्रसन्तोषजनक  है  ।  इसलिये  जो  वकील  निकलते  हैं

 वे  झपने  व्यवसाय  को  प्रतिष्ठा  देने  में  समर्थ  नहीं  होते  हैं  ।  सबसे  निचले  स्तर  पर  ही  vad  चुनाव
 के  लिये  कोई  तरीका  म्रस्तयार  करना  चाहिये  |

 ज०  सन्  fro  विष्ट  )
 :  विधेयक  का  seen  विधि  व्यवसाय  में  एकरूपता

 तथा  ATT TU  लाना है  ।  इम  लिये  विधि  मन्त्री  बधाई  के  पात्र  हैं  ।  तथापि  विधेयक  के  खंड  २४  से  यह

 ज्ञात  होता  है  कि  हजारों  व्यक्तियों  कों  राज्य  की  एडवोकेट  सूची  में  शामिल  नहीं  किया  गया  इनमें

 वे  लॉग  भी  शामिल  हैं  जो  विस्थापित  हैं  श्र  जिन्होंने  सरकारी  या  गैर  सरकारी  नौकरी  करने  के  पूर्व

 वकालत  की  थी  ।

 विमान  विधि  के  अधीन  वे  नौकरी  छुड़ने  पर  वकालत  कर  सकते  हैं  ।  इस  विधेयक  के  द्वारा

 उनके  अधिकारों  छीनना  उचित  नहीं  है  ।  इससे  विधेय क  का  प्रयोजन  असफल  हो  जायेगा  |

 उच्च  न्यायालयों  कीं  सुची  में  लिन  एंड वो किटों  के  नाम  हैं  उन्हें  ही  सुची  में  शाल  कर

 लिया  जाय  |  उनके  लिपे  आवेदन  करने  का  प्रतिबन्ध  नहीं  होना  चाहिये  ।  रहे  दूर
 देने  के  fat  बाध्य  न  किया  जाय  ।

 तता  अप श्री  बन्ंजराज  fag  (Patrarara): वाद  )  :
 समय  संयुक्त  प्रवर  समिति  ने  इस  बिल  में  जैसा

 कि  सदन  में  पड़ने  पेश  किया  गया  उसमें  काफी  संशोधन  कर  दिया  है  और  उनका  में  स्वागत  कृत्य

 हूं  ।  इसमें  यह  एक  प्रयत्न  है  कि  सारे  देवा  के  लिये  एक  तरह  का  ढांचा  वकीलों  का  हमारे  वकालत  करने

 का  जो  कि  ग्र शल तों  में  काम  करते  उनका  कायम  किया  नाय  |  यह  बड़ी  प्रसन्नता  की  बात  है  ।

 लेकिन  जहां  पर  संयुक्त  प्रवर  समिति  ने  इसमें  कई  परिवर्तन  ऐसे  किये  हैं  जिनका  कि  स्वागत  किया

 उसी  के  साथ  साथ  कुछ  ऐसी  बातें  हैं  जो  कि  वकीलों  के  रास्ते  में  रुकावट  डाल  सकती  हैं

 और  उनकी  तरफ  इस  सदन  का  ध्यान  जाना  चाहिये  |

 खास  तौर
 से  एडवोकेट  बनने  के  लिये  जो  इस  बिल  में  व्यवस्था  की  गई  है  कि  नये  लोगों  को  बार

 कौंसिल  को  २५०  रुपये  बतौर  एनरोलमेंट  फीस  देनी  पड़ेंगी  |  श्री  उसके  लिये  कानून  मन्त्री  महोदय

 यह  कहते  हैं  कि  इसमें  कानूनी  रुकावट  है  इसलिये  वह  इस  तरह  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  कर  सकते  कि

 स्टाम्प  Set  उन  लोगों  से  न  ली  जाय  कि  बार  कौंसिल  में  फीस  दे  चके  होंगे  ।  में  समझता  हुं  कि

 यह  उचित  नहीं  है  ।  कई  माननीय  सदस्यों  ने  सरकार  कम  ध्यान  इस  कौर  खींचा  है  और  बतलाया  है

 कि  वास्तव  में  कानून  में  कोई  इस  तरीके  की  रुकावट  नहीं  है  are  यदि  कानूनी  रुकावट  भी  तो  सिफ

 गो ry  रृष्टिकोग  रह  जाते  हैं  ।  गरब  कानून  मन्त्री  महोदय  कहते  हैं कि  कानूनी  रुकावट  हो  तो  भी  वहू  उसके

 मल  अग्रेजी
 में
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 वारे  में  इश  वक्त  कोई  कोइ्र  नहीं  उठाना  कोई  कानून  में  व्यवस्था  नहीं  करना  चाहते  |  अदालत

 में  बाद  में  जाकर
 कोई  टेस्ट

 केत  लड़  कर  इस  बात  को  तय  किया  जा  सकता  है  कि  राज्यों  को  यह

 कार है  कि  पह  एडवोकेट्स  से  स्टाम्प  ड्यूटी  ले  सकते  हैं  ग्य वा  नहीं  |  मेरा  कहना  यह  है  कि  टैस्ट  केस

 अपर  लड़ता  है  तो  वह  जहर  लड़ना  चाहिये  लेकिन  यह  पार्लियामेंट  इस  तरी के  की  व्यवस्था  अभी  कर

 दे  कि  कोई  भो  राज्य  किवी  ऐडवोकेट  से  स्टाम्प  ड्यूटी  नहीं  ले  सकेगा  सिफ  २४०  रुपये  की  नर  कमेंट
 फो  को  जो  व्यवस्था  की  है  वही  सिर्फ  ले  सकेंगे  ;  अरब  हाईकोट  शरर  सुप्रीम  कोर्ट  किस  नर्स जे  पर

 पहुंचते  हैं  कि  स्टाम्प  डयूटी  राज्य  ले  सकता  है  अथवा  यह  बाद  का  प्रदान  जिस  पर  कि  बाद  में

 विचार  किया  जा  सकता  .  है  ।

 में  कहता  चाहूंगा  कि  वह  इस  सुझाव  पर  पुर्नविचार  करें कि  क्या  यह  उचित  नहीं  होगा  कि  स्टाम्प

 ड्तठी  को  बेहद  करने  के  लिये  इस  कानून  में  व्यवस्था  कर  दी  जाय  |  कोई  भी  राज्य  स्टाम्प
 ड्यूटी  वसूल

 नज़र  सके  |  अरब  स्टाम्प  डयूटी  विभिन्न  राज्यों  में  अलंग  अलग  है  ।  कहीं  पर  वह  ५००  रुपये  ली  जाती

 Ti  उसक
 ed  ore  ्य

 भ्  नि है  ग्रोवर  कुछ  ली  जातीਂ  है  कौर  यदि  यह  स्टाम्प  ड्यूटी  देने  की  व्यवस्था  बनी  रहती  है

 यह  होंगे  कि  नयें  लोगों  को  इस  पेशे  में  प्रवेश  पाने  में  बहुत  दिक्कत  होगी  ।  ५००  रुपया  उसे  स्टाम्प

 डपटो  का  देना  होंगा  कौर  २५०  रुपय  जैसी  कि  इस  बिल  में  व्यवस्था  है  बार  कौंसिल  को  देना  पड़ेंगे  ।

 इस  तरीके  से  शुरू  में  ही  जो  कोई  भी  इस  पेशे  में  प्रवेश  करेगा  उसे  ७५०  रुपये  निश्चित  रूप  से  देने

 पड़ेंगे  ।  ला  कमीशन  ने  भी  इसकी  चर्चा  की  है  कि  किसी  दूसरे  राज्य  में  इस  तरह  की  व्यवस्था  नहीं  है

 ग्र  इसलिये  यह  व्यवस्था  हटना  चाहिये  कौर  यह  स्टाम्प  ड्यूटी  लेने  का  श्रीधर  राज्य  को  नहीं

 रहना  चाहिये  |  सिर्फ  यह  एनरोलमेंट  फीस  बार  कौंसिल  में  ली  जानी  चाहिये  ।  ४०  रुपये  की

 जो  यह  एनरोलमेंट  फीस  लेने  का  सवाल  है  तो  मैँ  समझता हुं  कि  हिन्दुस्तान  की  वर्तमान  wise  दशा  में

 यह  बार  को  पिल  द्वारा  २५०  रुपये  की  फीस  लेना  कुछ  उचित  नहीं  है  ।  त्र  इस  २५०  रुपये  की  फोन

 लेने  के  पक्ष  सें  सरकार  की  ०» शरार  से  दलील  यह  दी  जाती  है  कि  अगर  बार  कौंसिल  को  व्यवस्थित  रूप  से

 चलाना  सुविधाजनक  रूप  से  चलाना  है  तो  बार  कौंसिल  के  पास  फंड्स  रहने  अ्ाधदरक  हैं  |  पब  अगर

 श्राप  बार  को  सिल  के  लिये  फण्ड्स  की  व्यवस्था  चाहते  हैं  तो  मे  रा  प्रिया  यह  खयाल  है  कि  २४५०  रुपये

 के  बजाय  १२५  रुपये  AT  Yoo  रुपये  झगर  अप  एनरोलमेंट  फीस  कर  दें  तो  श्रमिक  लोग  इसमें

 शामिल  होंगे  att  ग्राहकों  जितना  २४०  रुपया  लेकर  फण्ड  सिल  सकता  है  इससे  अधिक

 सिल  सकेगा  ।  इस  तरह  से  इस  फीस  रखने  में  सरकार  का  जो  इरादा  है  कौर  जो  प्राय  है  वहू  १००

 रुपया  शरारत  १२५  रुपया  रख  कर  अधिक  हद  तक  पूरा  हो  सकता  है  और  फण्ड्स  की  कोई  कमी  नहीं

 रहेगी  ।  मेँ  समझता  हूं  कि  सरकार  इस  पर  पुनर्विचार  करे  और  यह  फीस  १००  रुपये  या  १२५  रुपये

 रक्खी  जाय  ।  २५०  रुपया  रख  कर  बहुत  से  wey  लोगों  को  हम  इस  पेशे  में  प्रवेश  पाने  से  बं  चित  कर

 देंगे  ।

 मैं  श्री  खाडिलकर  के
 इस

 सुझाव  का  विरोध  करना  चाहता  हूं  कि  कोई  इस  तरह  की  व्यवस्था

 करनी  चाहिए  जिससे
 कि

 कोई  सेलेक़्टेड  टैस्ट  हम  लागू  कर  सकें  ax  किन्हीं  लोगों  को  इस  पेशे  में
 आने

 से  रोक  दें  ।  मैं  समझता  हूं
 कि

 राज  की  पृष्ठभूमि  में  कोई  इस  तरह  का  टैस्ट  कोई  जांच

 वैसे रखना  जिससे  कुछ  ही  लोग  इस  वकालत  के  पेशे  में  श्री  यह  उचित  नहीं  होगा  ।

 ही  वकालत  के  पेशे  में  जो  लोग  डट  नहीं  सकते  वे  कुछ  दिन  बाद  हट  कर  चले  जाते  हैं  कौर  दूसरे

 में  चले  जाते  हैं
 ।

 यह  वकालत  का  पेशा  खुद  इस  तरह  का  काम  है  कि  जिसमें  एफिसिएंसी  न

 अपना  काम  करने  की  शक्ति
 न

 हो  कौर  इस  संगठन  की  उसे  सही  जानकारी  न  हो  तो  वह  इस  पेशे

 में  सफल  नहीं  हो  सकेगा  ।
 इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  इस  तरह  का  कोई  भी  सुझाव  विरोध  करने
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 है  जिसमें  यह  कहा  जाय  कि  कोई  सेलेक़्टेड  टैस्ट  होना  चाहिए  हर  एक
 को  वकालत

 के  पेशे  में  आने  की  इजाजत  नहीं  होनी  चाहिए  |

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जिन  लोगो ंने  १०  ५  साल  या  २  साल  तक

 इस  कानून  बनने  से  पहले  प्लीडर  या  वकील  की  हैसियत  से  वकालत  कर  ली  है  दौर  उन्होंने  जितना

 रुपया  लेना  चाहिए  उतना  वह  राज्य  सरकार  को  दे  चुके  हैं  तो  ऐसी  हालत  में  अरब  उनको  ऐडवोकेट

 बनाते  कोई  १२५  या  २४५०  रुपये  की  फीस  लिए  रखना  ठीक  नहीं  है  ।  उनसे  परब  कोई

 फीस  नहीं  लेनी  चाहिए  ।  एक  इस  तरह  की  व्यवस्था  कर  देनी  चाहिए  कि  जिस  दिन  यह  बिल  ऐक्ट

 बनेंगा  उस  दिन  ऐसे  लोग  जो  कि  वकालत  कर  रहे  होंगे  जो  कि  प्लीडर  या  वकील  होंगे  उन्हें  अपने

 arg  ऐडवोकेट मान  लिया  जायगा  ।  उन्हें  किसी  फीस  को  देने  की  ग्रा वश्य कता  नहीं  होगी  ।  जो  लोग

 wa  तक  वकील  या  लीडर  की  हैसियत  से  काम  करते  रहे  हैं  उन्होंने  १०  या  २०  साल  में  जब  से

 वह  काम  कर  रहे  उससे  ऐडवोकेट  बनने  की  फीस  लेनी  उचित  नहीं  है  क्योंकि  वह  जितना  रुपया

 ऐडवोकेट  बनने  के
 लिए  देते  उससे  ज्यादा  रुपया  वह  दे  चुके हैं  ।  ऐसी  सुरत  में  ऐडवोकेट  होने

 के  लिए  शौर  अधिक  पैसा  मांगना  मैं  समझता  हूं  कि  उचित  नहीं  है  ।  इसलिए  जो  लोग  प्लीडर  या

 वकील  की  हैसियत  से  कानून  लागू  होते  समय  काम  कर  रहे  हैं  उनको  तो  भ्रपने  भाप  ही  बिना  किसी

 फीस  के  दिए  हुए  ऐडवोकेट  मान  लेना  चाहिए  ।

 ज्वाएंट  सेलेक्ट  कमेटी  ने  भी  इस  पर  खूब  विचार  किया  कौर  अपनी  राय  प्रकट
 की

 है
 ।  सदन

 में
 भी

 इस  बारे  में  बहुत  गरमागरम  चर्चा  हुई  है  ट् ऋक् एल  सिस्टम  जो  कलकत्ते और  बम्बई  में  चल

 रहा  हैं  वह  लोगों  के  रास्ते  में  रुकावट  नहीं  डालता  है  क्या  कुछ  लोगों  के  निहित  cars  कायम

 नहीं  करता  है  ?
 सरकार  इस  सुझाव  पर  विचार  करे  कि  क्या  हम  कलकत्ते  कौर  बम्बई  में  ज़ो  ड्रिल

 सिस्टम  है  उसको  खत्म  नहीं  कर  सकते  कुछ  लोगों  के  निजी  स्वाद  हो  गये  हैं  पौर  उनके  कारण

 ही  इस  ऐल  सिस्टम  को  कायम  रखने  की  बात  की  जा  रही  है  ।  दरअसल अब  कोई  इस  तरह  की

 आवश्यकता  नहीं  रह  गई  है  कि  यह  जो  बम्बई  प्रौढ़  कलकत्ते  में  ste  सिस्टम  है  ag  वहां  पर  कायम

 रह  ।

 कल  सदन  में  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  वकीलों  द्वारा  ली  जाने  वाली  फीस  का  जिक्र  किया

 था  ।  wa  चूंकि  वकीलों  की  फीस  के  बारे  में  कोई  निश्चित  सीमा  नहीं  है  इसलिए  उसमें  बहुत  सी

 गड़बड़ टर्म  करती  है  ।  wa  कमजोर  मुतवक्किल  ज्यादा  फीस  होने  की  वजह  से  वकील  ५ स्प

 लिए  नहीं  रख  सकते  हैं  ।  मैँ  चाहता  हूं  कि  कोई  न  कोई  इस  तरीके  की  व्यवस्था  प्रवर  होनी

 चहेतों  राज्य  उसमें  बीच  में  दखल  दे  या  कोई  कानून  की  शकल  हो  जिससे  कि  वकीलों  की  शौर

 एडवोकेट्स  की  फीस  की  कोई  सीमा  बांधी  जा  सके  ।  देखने  में  यह  भ्राता  है  कि  बड़े  वकीलों  को

 mat  चैक  से  पेमेंट  किया  जाय  तो  ज्यादा  पैसे  देने  पड़ते  हैं  लेकिन  नगर  कैश  की  सुरत  में  पे  किया

 जाय  तो  कम  पैसों  में  ही  काम  चल  जाया  करता  है  ।  यह  इस  वजह  से  होता  है  कि  वे  कुछ

 पैसा  इनकमटैक्स देने  से  बचा  सकें  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  तरह  से  एक  भ्रष्टाचार  उस  ढारा

 किया  जाता  है  जिस  से
 कि

 ore
 की

 जाती  है  कि  वह  देश  को  नेतृत्व  देंगे  और  देश  के  नेता  उसमें

 से  निकलेंगे  |  aa  श्राप ही  सोचिए  कि  ऐडवोकेट्स  ate  वकील  लोग  ही  जब  इस  तरह  की  गड़बड़ी

 करें  कौर  इनकमटैक्स  की  चोरी  करने  का  प्रयत्न  करें  तो  उनसे  कैसे  इस  बात  की  oa  की  जा

 सकती  है
 कि

 वह  मुल्क  को  सही  नेतृत्व  प्रदान  कर  सकेंगे  और  देवा  का  सही  मा गंद शन
 कर

 सकेंगे  ?  इसलिये  इस  कानून  में  कोई  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  होनी  जिस  से  इस  सम्बन्ध

 में  कोई  सीमा  बांधी  जा  सके  ।

 जहां  तक  कानून  की  शिक्षा  का  सवाल  मैं  समझता  हूं  कि  ज्वायंट  सिलेक्ट  कमेटी  ने  इस

 विषय  की  दौर  काफ़ी  ध्यान  दिया  लेकिन  फिर  भी  शिक्षा  के  बारे  में  जो  व्यवस्था  की  जाने  की
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 वह  समय  काफ़ी  नहीं  है  चाहूंगा  कि  इस  तरफ  सरकार  का  अधिक  ध्यान
 र

 औरे

 a इस
 तरह  की  व्यवस्था  हो  कि  कानून  पढ़ने  वाले  लोग  वास्तव  में  कानून  के  पंडित  बन  सकें  और  उन्हें

 ः
 न  fers  अपने  राष्ट्र  के  कानून  बल्कि  संसार  के  दूसरे  देशों  के  कानूनों  का  भी  बरच्छा  जान  हो  ।

 कानून  की  दिक्षा  के  इस  तरह  के  तैयार  हों  कि  वे
 लोग

 are  की  पृष्ठभूमि  में  दुनिया
 की  वर्तमान

 परिस्थितियों का  अ्रध्ययन  कर  सकें  ।  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  जो  व्यवस्था  की  जा  रहे

 वह  संतोषजनक  नहीं  होगी  में  चाहूंगा  कि  उस  को  श्रमिक  संतोषजनक  बनाये  जाने  का  प्रयत्न

 किया  जायें  ।

 म  याह्या  करता हूं  कि  सारे  हिन्दुस्तान  का  जो  यूनिफाइड  बार-सम्मिलित  बार-बनाया  जा

 उस  के  रास्ते  में  कोई  रुकावट  नहीं  करायेंगी  ae  उस  में  ऐसी  कोई  राजनीति  व्याप्त  नहीं  ह
 ड
 ग

 जिस  की  अक्सर  लोग  शभ्राशंका  करते  हैं
 ।  हम  देखते  हैं  कि  चुनी  हुई  संस्थानों  में

 प्रसन्दी  कौर  पार्टोबाज़ी चला  करती  है  मैं  ara  करता  हूं  कि  राज्यों  में  या  प्रात-इंडिया  स्तर  पर

 जो  बार  कौंसिल  उस  में  इस  तरह  की  गुटबन्दी  नहीं  होगी  होती  तो  सरकर

 उस  पर  निरीक्षण  रखेगी  यह  देखेगी  कि  कहीं  भी  गुटों  के  आधार  पर  यह  बार  कौंसिल  न  चले
 uv

 जिस  से
 उस

 का  लक्ष्य  कहीं  पीछें  पड़  जाये  पूरा
 न

 हो  सके
 ।

 झ्र  बात  की  तरफ  ज्वायंट  सिलेक्ट  कमेटी  ने  ध्यान  दिलाया  है  शर  में  भी  उस  को  दोहरा

 चाहता हूं
 ।

 वकालत  के  पेशे  में  कुछ  कुछ  ऐसे  होते  जिन
 को

 काम  नहीं  मिलता

 जब  कि  कुछ  को  बहुत  अधिक  काम  होता  जिस  को  वे  संतोषजनक  रूप  से  कौर  उस  के  साथ

 न्याय  करते  हुए  पूरा  नहीं  कर  सकते  हैं
 ।  इस

 तरह  को  भो  व्यवस्था  होनी  चाहिए-चाहे वह  लोगों

 को  इकट्ठा  कर  के  कम  या  प्रति  बना  कर  नसे  भी  हो-कि  जो  लोग  इस  पेशे  में  प्रवेश

 +
 न  उन  को  कुछ  न  कुछ  काम  मिल  ताकि  उन  की  रोज़ी  का  गुज़ारा  हो  सके  |

 बहुत  दिन  तक  इस  पेशे  में  काम  करते  रहने  के  बाद  जो  लोग  प्रस मथे  श्र  प्रथम  हो  जाते

 जिन  में  काम  करने  की  क्षमता  नहीं  रह  जाती  उन  के  लिये
 भी

 कुछ  व्यवस्था  होनी  जिस

 ः
 से

 ऐसा  न  हो  कि  जिन्दगी  के  झ्राखिरी  दिनों  जब  कि  वे  कोई  काम  नहीं  कर  सकते  वे  अपना

 गुज़ारा न  कर  सकें  ।  चाहूंगा  कि  सरकार  इस  पर  विचार  करेगी  कौर  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 कायम  करने  की  कोशिश  करेगी  ।

 ant  मोटे  तौर  से  तो  ag  बिल  स्वागत  करने  योग्य  लेकिन  जरगर  कुछ  बातों

 क

 ही जिन  की  तरफ़  मैं  ने  इस  सदन  का  ध्यान  दिलाया  सरकार  पुनर्विचार  कर  के  कोई  निश्चय

 तो  में  समझता  हूं  कि  इस  को  भी  उपयोगी  बनाया
 जा

 सकता  है
 ।

 मैं  तराशा

 ः  करता  हूं  कि  सरकार  इन  बातों  पर  ध्यान  देगी
 ।

 ः
 fat  भ्रोझ्ना

 :
 इसमें  सन्देह  नहीं  कि  विधि  व्यवसाय  बहुत  ऊंचा  ate  द

 व्यवसाय है  ।  तथापि  श्राज  हम  इस  व्यवसाय  को  सच्चे  रूप  में  नहीं  किसी  भी  विधि
 जीवी

 परिषद  ने  यह  प्रयत्न  नहीं  किया  है  कि  इस  व्यवसाय  में
 जो

 बुराइयां  घुस  गयी  हैं  उन्हें  दूर  किया  जाने  ।.

 _  स्वायत्तता  के  नाम  पर  हमें  विधि  व्यवसायी  परिषद  में  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों
 को  शा

 नहीं  किया  है  ।  मेरे  विचार  से  इन्हें  बने  रहने  देना  चाहिये  ।

 ....  जहां  तक  विधि  व्यवसायियों  के  स्तर
 को

 ऊंचा  करने  का  प्रश्न  है  इस  पर  हमें  गह
 विचार

 कर  देता करना  चाहिये  |
 वस्तुतः  एक  युवक  वकालत  शुरू  करते  ही

 तो
 पैसा  कमाना  शुरू

 —
 +  मूल  अंग्रेजी
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 उसे  पांच  साल  तक  तंगी  का  समय  गुजारना  पड़ता  पहले  पहल  तो  उसे  काम  ही  नहीं  मिलता  ।

 जब  ऐसी  हालत  हो  जाती  है  तभी  लाचार  विचार  खराब  होते  हैं
 ।  इसलिए

 ऐसे  मामलों
 में

 हमें  खराबी

 को  जड़  ही  से  पकड़ना  चाहिए  |  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  जब  तक  एक  वकील  आयकर  देने  योग्य  न  हो

 जाय  या  पांच  साल  तक  सरकार  उसे  कम  से  कम  १५०  रुपये  मासिक  दे  ताकि  उसका  निर्वाह  होता

 इससे  स्तर  में  काफी  सुधार  होगा  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  कलकत्ता  कौर  बम्बई  में  जो  दोहरी  प्रणाली  चल  रही  है  उसे  समाप्त  कर

 दिया  जाये  क्योंकि  art  के  युग  में  यह  चीज  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 श्री  दं करं गा  इस  विधेयक  के  लागू  होने  से  निश्चित  रूप  में  हालात में  काफी

 सुधार  होगा  ।  परन्तु  हमें  वास्तविक  सुधार  देश  की  न्यायिक  व्यवस्था  में  ही  होना  चाहिये  ।  हमारे

 देश  के  न्यायाधीश अपने  काम  में  बड़े  दक्ष  हैं  किन्तु  mit  भी  निर्णयों  में  विलम्ब  होता है  कौर

 मुकदमेबाजी बड़ी  मंहगी  पड़ती  है  ।  इस  कारण  इन  बुराइयों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  को

 maa प्रयास  करने  चाहिएं

 यह  अच्छी  व्यवस्था  है  कि  बार  को  सिलें  ai  वकीलों  की  सहायता  किया  करें  परन्तु  इसके

 साथ  ही  उनका  यह  अ  भी  होना  चाहिए  कि  निर्धन  तथा  wes  व्यक्तियों  को  वे  विधि  सम्बन्धी

 मंत्रणा  भी  मुफ्त  दिलाने  का  उद्योग  करें  ।

 वकील  के  रूप  में  नाम  दर्ज  कराने  के  लिए  २५०  रुपये  का  शुल्क  रखा  गया  है  ।  यह

 Teh  बहुत  ज्यादा है  ।  नये  वकीलों  को  इस  कानून  के  भ्र तु सार  पहले  तो  प्रशिक्षण  लेना  होगा  प्रौढ़

 फिर  परीक्षा देनी  होगी  ।  इसलिए नये  वकील  शुरू  में  २५०  रुपये
 की

 भारी  रकम  कदापि  war
 न

 कर  सकेंगे
 ।

 इस  शुल्क  को  अवश्यमेव  घटाया जाना  चाहिए  ॥

 ream  महोदय  :  यह  बात  ठीक  जंचती  सरकार को  इस  बात  पर  ध्यान  देना

 चाहिए  ॥

 उपमंत्री  :  हमारे  अधिकार की  यह  बात  नहीं है  ।  यह  राज्यों

 का  ही  मामला  है  ।

 REV  सहोदय  :  सभा  के  समस्त  सदस्यों  की  यह  इच्छा  है  कि  शुल्क  की  राशि  कम  की

 नी  हजरनवीस
 :

 आपके  area  का  पालन  होगा
 ।

 कुशी  शंक रे था  :  RYo  रपये  शुल्क  रखने  से  बहुत  से  लोग  वकालत  का  काम  शुरू  न  कर  सकेंगे  ।

 इससे  भी  देश
 को

 काफी  हानि  होगी
 ।  राज

 तो
 वकालत

 पास  करते  ही  लोग  काम  शुरू  कर  देते  हैं

 कानून
 को

 भ्रच्छी  तरह  सीख  लेते  फिर  बाद  में  वे  लोग  नौकरियां कर  लेते  ऐसे  अनुभवी

 व्यक्ति  हर  काम  में  भ्रच्छे  रहते  हैं  ।  यदि  कालेज  से  सीधे  ही  नौकरी  कर  ली  जाये  तो  wana  उतना

 नहीं  रहता
 ।

 इसी  के  साथ  मैं  यह  भी  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वकालत  में  जाने  के  लिए  परीक्षा न  रखी

 जाय ॥

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  वरिष्ठ  छोटे  वकील  से  कभी  शुल्क  लेते  हैं
 ?

 1.
 विधि  मंत्री  श्र०  कु०  :  इंग्लैण्ड  में  इस  तरह की  प्रथा है  पर  हमारे यहां

 शायद

 ऐसा  नहीं  है
 ।

 इस  प्रथा  में  कोई  बुराई  तो  नहीं  ।  इंग्लैण्ड के  अच्छे  चैम्बर  १००  गिंनी  तक  की
 फीस

 लेते  मेरे  विचार  में  इन  सारी  बातों
 को

 बार  कौंसिलों  पर  ही  छोड़  दिया  जाना  चाहिए
 |

 १मूल  ti  में
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 att  सिंहासन  सिह  :  अध्यक्ष  यह  विधेयक  जो  श्राज  सदन  के  सामने

 उपस्थित  है  उसके  लिये  काफी  साधुवाद  दिया  गया  ।  कि  बहुत  दिनों  का  अपेक्षित  विधेयक  हमारे

 सकते  उपस्थित  for  ag  |  इस  सम्बन्ध में  मुझे  चार  शब्द  कहने  क्या

 इस  विधेयक  की  उतनी  शभ्रावश्यकता थी  जितनी  कि  देश  के  सामने  arr  और  विधेयकों  की

 शव द्य कता है  ।  हाल  में  हमारे  एक  हाई  कोर्ट  के  जज  ने  बड़े  सुन्दर  शब्दों  में  हमारे  न्याय  के  सम्बन्ध

 में  अपने  विचार  प्रकट  करते  हुए  कहा है  कि  इस  देश  में  न्याय  उन्हीं  को  सुलभ हो  सकता है
 जो  water  होटल  में  रह  सकते  हैं  ।  यानी  राज  इस  देश  में  गरीबों  को  न्याय  सुलभ  नहीं  है  ।  तो

 उचित  तो  यह  था  कि  सरकार  पहले  इस  पर  विचार  करती  we  कांस्टीट्यूशन  में  भी  यह  रखा  गया

 है  कि  न्याय  को  सुलभ  करेंगे  शर  सब  के  लिए  सुगम  करेंगे  और  न्याय  के  लिए  चार्जेज  नहीं

 लेकिन  नाज  कदम  कदम  पर  न्याय  के  लिए  खर्चा  करना  पड़ता  है  कौर  गरीब  तो  न्याय  के  दरवाजे  तक

 पहुंच ही  नहीं  सकता  |  सुप्रीम  कोट  तक  जाना  तो  मुहाल  है  हाई  कोट  तक  ही  जाने  में  बड़ी  दिक्कतें  हैं  ।

 तो  श्रावस्यकता  तो  यह  थी  कि  पहले  इस  पर  विचार  करते  |  यह  प्रइन  सदन  के  सामने  ला  मिनिस्टर

 के  सामने भी  यहां  लाया  गया  कि  गरीबों  को  राहत  देने  के  लिये  या  सही  कानूनी  सलाह  देने

 के  लिए  सरकार  ने  कोई  कदम  उठाया  होता  ।  कुछ  राज्यों में  इस  दिशा  में  कुछ  किया  गया  है

 लेकिन  फिर  भी  कोर्ट  फीस  शादी  की  बड़ी  खर्चीली  व्यवस्था  है  कौर  गरीबों  को  मुफ्त  कानूनी

 सलाह  देने के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  हम  शीराज़ यह  विधेयक  तो  पास  लेविन  मेरा

 भ्रनुरोध  है  कि  इस  पर  भी  विचार
 करें

 कि  हम  जनता  को  न्याय  पाने  में  सहूलियत दें  श्र  न्याय  को

 सस्ता  बनावें  जिसके  बिना  जनता  में  त्राहि  त्राहि  मच  रही  है  ।  और  जब  तक  यह  खर्चीली  व्यवस्था
 कायम  है  तब  तक  उन  गरीबों  के  लिप्रे  जो  कि  पैथ  न  होने  के  कारण  वकील  नहीं  कर  सकते  उनको

 मुफ्त  कानूनी  सलाह  देने  की  व्यवस्था की  जाए  |

 इसके  बाद  मैं  झ्रापका  ध्यान  स्टाम्प  ड्यूटी  की  तरफ  आकर्षित करना  चाहता  कभी  झपने

 पुछा  कि  क्या  कोई  स्टाम्प  ड्यूटी  इसके  अ्रलावा  भी  स्टेट्स में  ली  जाती  है  ।  मैँ  करना  चाहता

 हूं  कि  प्रवर  समिति  ने  इस  पर  विचार  करते  हुए  कहा  है  कि  यह  जो  ड्यूटी  ली  जाती है  यह

 फुल है
 प्रवर  समिति  की  रिपोर्ट  में  लिखा  है  :

 कानून  में  ऐसी  व्यवस्था  की  मान्यता  संदिग्ध  होगी  तथापि  सरकारों  को  इस  बात

 पर  राजी  किया  जाय  फीस  वे  अलावा  स्टाम्प  शुल्क  अ्रनावश्यक  है  प

 मेरा  सबसिडी  है  कि  अगर  वकीलों  के  प्रवेश  के  लिए  स्टाम्प  ड्यूटी  देना  डाउटफुल  है  तो  इस

 आउट  को  रिमूव  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  विधेयक  को  लाने  से  पहले  इस  दाक  को  दर  कर  लेना  लिये
 आपको  इसके  लिए  एडवोकेट  जनरल  या  एटॉर्नी  जनरल  की  सलाह  लेनी  चाहिए

 थी
 ताकि  यह  दाक  दूर  किया  जा  सकता

 ।
 मैं  अरज  करना  चाहता  2  कि  इसमें  दाक  कोई  नहीं  है  ।

 यह  लीगल  प्राफेशन  कानकरेंट  लिस्ट  में  जाता  है  |  डाक्‌मन्ट्स ८५  पर  स्टाम्प  ड्यूटी  लेने  का  कुछ  अधिकार

 स्टेट्स को  है  प्रौढ़  कुछ  सेंटर  को  भी  है  ।  लेकिन  वकीलों  को  प्रेक्टिस करने  के  लिये  जो  सनद  मिलती

 है  क्या  वह  कोई  डाकुमेंट  या  सर्टिफिकेट  है  या  लाइसेंस  है  ।  evade  तो  वह  नहीं  कहा  जा
 सकता  क्योंकि  उसको  कौर  डाकुमेंट्स  की  तरह  अदालत  में  दाखिल  नहीं  करना  होता  ।  वह  तो

 एक  लाइसेंस है  ।  तो  इस  फी  को  लाइसेंस फी  कहा
 जा

 सकता  है
 न  कि

 स्टाम्प  ड्यूटी  ।  स्टाम्प  ड्यूटी
 की

 परिभाषा
 दी

 हुई  है  स्टेट  लिस्ट  में  श्र  सेंटर  की  लिस्ट  में  भी  ।  लिस्ट  १  की  एंट्री  नम्बर  €१  में

 दिया  eat  है  :

 वचन  मंडियों  शादी  के  बारे  में  स्टाम्प  शुल्क  की  दरे  18.0
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 और  लिस्ट  २  की  एंट्री  नम्बर  ६३  में  इस  प्रकार  दिया  गया  है
 :

 ॥,  दस्तावेजों  के  लिए  स्टाम्प  शुल्क  की  दरें  क्

 लिस्ट  २  की  एंट्री  नम्बर  ६०  में  दिया  हुजरा  है
 :

 तथा  रोजगार  पर  ह

 लेकिन  यह  कोई  टैक्स  तो  है  नहीं  ।  तो  फिर  यह  रुप  या  किस  लिये  लियाजा  ता  डाकुमेंट

 यह  है  नहीं  ।  मगर  इसको  लाइसेंस  माना  जाये  तो  इस  पर  स्टाम्प  ड्यूटी  नहीं  लग

 सकता  या  इस  पर  डीटीओ  लगती  चाहिये  यह  तै  करना  यूनियन  लिस्ट  में

 वगैरह  पर  स्टाम्प  ड्यूटी  के  लिपे  प्राचीन  लेकिन  उसमें  ag  नहीं

 आता  ।  तो  फिर  यह  जो  स्टाम्प  ड्यूटी  ली  जा  रही  है  यह  किस  में  कराती  लीगल  श्रौर

 मैडीकल  प्रफेशन  स्टेट  लिस्ट  में  भी  जाता  है  कौर  कास्केट  लिस्ट  में  भी  जाता  है  ।

 हम  कब  कानून  बना  रहे  हैं  लीगल  प्राफेशन  के  लिये  कि  कौन  इसमें  र्देद्नौ  कौन  न  र  हे  कैसे

 तो  मेरा  निवेदन है  कि  जो  कानून  बनाया  जाय  वह  समूचित रूप  से  सर्वागीण  होना  चाहिए  |  आपने

 बार  काउंसिल  के  लिए  तो  २५०  रुपये  रखा  लेकिन  गवर्नमेंट  को  भी  मिलना  चाहिए या  नहीं इस  पर

 श्राप  डाउटफुल हैं  ।  तो  इस  शक  को  दर  करना  चाहिये  |  श्री  श्राप  कानून  बना  रहे  हैं  कि  कौन

 करेगा और कौन करेगा  कौन  नहीं  करेगा  ।  हम  देखते  हैं  कि  चार  एकाउटेंट  भी  प्रैक्टिस  करते  हैं  |

 उनको  स्टाम्प  ड्यूटी  देनी  पड़ती  है  या  नहीं  यह  मुझे  नहीं  मालूम  ।  लोग भी  दूसरे  व्यवसाय

 करते  हूं  ।  इसी  तरह  यह  भी  एक  व्यवसाय है  ।  wi  कल  हमने  इसें शियल  कमोडिटीज़बिल

 पास  किया  कि  जो  परमिट  ले  उससे  सिक्कों  रिटी  डिपाजिट  लिया  जाये  ।  तो  क्या यह  हमसे  सिक्योरिटी

 डिपाजिट  लिया  जाता  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  पर  विचार  करके  इसको  निश्चित किया  जाए  ।  जब

 यह  इस  हाउस  में  से  राज्य  सभा  में  जाए  तो  इस  पर  विचार  करके  इसको  कम्पलीट  कानून  बनाया  जाए

 मैं  चाहता हू  कि  केन्द्रीय  सरकार  प्रदेश  सरकारों  से  सिफारिश  आपने  कहा  है  कि  हम

 श्राप  उनसे  इस्तदुप्मा  करेंकि  इस  स्टाम्प  ड्यूटी  को  माफ  करो  साथ  ही  श्राप  देख  लें  कि
 अघिकार  मे  यह  या  नहीं  ।  मेरे  ख्याल  से  तो  यह  झ्रापके  प्राधिकार  में  ्  है  ।

 अब  में  दूसरी  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  दफा  २४  पर  मुझे  कुछ  ऐतराज  है  ।  हमारे

 कानून  मंत्री  खुद  एक  बैरिस्टर  हैं  ।  कल  एक  हमारे  बेरिस्टर  मित्र  श्री  गुप्ता  ने  भी  इस  का  विरोध

 किया  कौर  मैं  उनका  समर्थन  करता  हुं  ।  इ  समें  भ्रापने  दिया  है  कि  एडवोकेट  के  एनरोलमेंट  के  कौन

 कौन  अधिकारी हैं  ।  व्यक्ति  जिन्हें  राज्य  में  एडवोकेट  भर्ती  किया  जा  सकता  है  म  इसमें  भ्रापने

 बैरिस्टरों  कोटि  ठीक  है  छट  लेकिन  क्या  हमारी  यूनीवरसिटियों  से  जो  डिग्री  प्राप्त

 वकील  हैं  उनको  भी  इंगलैंड  में  इस  तरह  की  छू  ट  है
 ।

 राज  हम  इंगलैंड  की  मातहती  में  नहीं  हैं  ।  किसी

 समय  अलबत्ता  हमारा  देश  इंगलैंड  * अधीन  था  ।
 उस  समय  हमारे कुछ  भाई  इंगलैंड  में  जाकर

 बैरिस्टरी
 की

 ट्रेनिंग  लेते  थे  ate  वहां  से  बैरिस्टर  बन  कर  लौटते  थे  ।  लेकिन  राज  जो  हालात

 बदल  चुके  हैं ग्र ौर  हम  प्रो  इंगल
 ड

 दोनों  स्वतंत्र  राष्ट्र  हैं  प्रौढ़  एक  दूसरे  के  मातहत  नहीं  हैं  ।  ह्म

 एक दूसरे के  मित्र  हैं  ।  एसी  हालत  में  मेरी  यह  चीज  समझ  में  नहीं  कराती  कि  वहां  का  बैरिस्टरी

 पास  किया  gar  व्यक्ति  यहां  तो  बैरिस्टरी  करने  के  लिए  इनटाइटेल्ड है  लेकिन  हमारे  वहां  का  ला

 ग्रेजुएट  वहां  इंगलैंड  में  बैरिस्टरी  करने  के  लिए  इनटाइटैल्ड  नहीं  है  «०»

 श्री  त्र०  कु०  इस  दिशा  में  मैं  शीघ्र  ही  घोषणा  करूंगा  |

 श्री  सिंहासन  fag :  aa  are  यह  हो  गया  है  तब  तो  मुझे  कोई  ऐतराज  नहीं है  ।
 अब  जैसा

 कि  आप
 कहते  हैं

 अगर  ऐसा  हो  गया  है  तो
 मैं  अपनी

 उस  आपत्ति  को  वापिस  लेता  हूं  लेकिन  जब

 मूल  प्रंग्रेजी  में

 559  (Ai)
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 सिह/सन

 जल  से  ls तक  ag  नहीं  होती  है  तब  तक  के  लिए  यह  आपत्ति  वहां  पर  मेरी  म॑  मु  द्  1 मारे में  समता  हो

 विषमता न  हो  शौर  इसलिए  यह  इंगलैंड  जाने  या  न  जाने  की  विषमता  वहां  से  पास  करने  या न

 करने  की  विषमता  नहीं  रहनी  चाहिए  कौर  इसको  हटाना  चाहिए  श्र  समता  anit  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  इस  सम्बन्ध  में  एक  कौर  है  जिसकी  कि  कौर  मैं  इशारा  करना  चाहता  हूं  कौर  वह

 नम्बर  २४  का  पार्ट  डी०  है  जो  कि  इस  प्रकार है

 विधि  का  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  लिया  है  ate  ऐसे  प्रशिक्षण  के  बाद  परीक्षा  भी  पास

 कर  ली  है  पी

 वकालत
 की

 सनद  हासिल  कर  लेने  के  बाद  भी  उसको  ट्रेनिंग  लेनी  पड़ेगी  ।  तब  ट्रेनिंग  राज  भी

 है  लेकिन  कोई  ऐग्जामिनेदान नहीं  है  ।  wa  arr  यह  प्रैक्टिकल ट्रेनिंग  रख  रहे  हैं  जिसका  इम्तिहान

 पास  करने  के  बाद  वह  इनटाइटिल्ड हो  सकेगा  ।  लेकिन  इसके  बरखिलाफ  जो  इंगलैंड  से  बैरिस्टरी

 पास  कर  हैं  उनके  लिए  इस  प्रैक्टिकल  ट्रेनिंग  का  इम्तिहान  पास  करने  की  जरूरत  नहीं  है  .  .  «

 श्री  न्०  कु०  परन्तु  यह  खंड  उस  व्यक्ति  पर  लागू  न॑  होगा  जो  बैरिस्टर  है
 ।

 श्री  सिंहासन  प्रैक्टिकल ट्रेनिंग  ले  ली  है  तो  मुझे  इस  पर  कोई  ऐतराज नहीं  है  ।
 मेरा  तो

 ऐतराज  यह  है  कि  इन  दोनों  के  बीच  में  यह  फर्क  क्यों  किया  जा  रहा  है  ।

 आजकल  कानून  की  जो  शिक्षा  मिल  रही  है  वह  बड़ी  अधूरी  कौर  सस्ती  सी  हो  गई  है  ak

 मंहगी भी  है  ।  पार्ट  टाईम  टीचर्स  ora  हैं  सनौर  पार्ट  टाइम  विद्यार्थी  रहते  हैं  |  भ्र ध्या पक जो  पढ़ाने  वाले

 होंगे  भी  पार्ट  टाईम  होते  हैं  ate  जो  पढ़ने  वाले  हैं  वह  भी  पार्ट  टाईम  होते  हैं  सनौर  जाकर  प्रॉक्सी

 से  इम्तिहान  पास  कर  लेते  हैं  ।
 ऐसे  आदमियों

 की
 संख्या  श्राप  बढ़ाते  जा  रहे  हैं  हो  यह  रहा  है  कि

 जिन्हें  श्र  कोई  प्रोफेशन में  जगह  नहीं  मिलती  एम्पलायमेंट  नहीं  मिलता  वह  इसमें  चले  जाते

 हैं  ।  टीचरी  वकालत  यह  दो  रास्ते  एसे  लोगों  के  वास्ते  खुले  हुए  हैं  |

 बिल  में  यह  इलाज  रक्खा  गया  है  कि  इसਂ  वकालत  के  पेशे  में  उन्हीं  ri  निवासियों  से
 डिग्रीयाफ्ता

 विद्याथियों  को  ऐडमिट  करेंगे  जिनको  कि  बार  कौंसिल  रेकगनाइज  करेगी  ।  wae  बार  कौंसिल  को

 रेकगनाइज  करतें  यह  देखना  कि  यूनिवर्सिटियों  ate  कालिजों  में  लागत  टीन विंग  की

 क्य  हालत  हो  गई  है
 ।

 अरब  मैं  आपको  बतलाऊं  कि  युनिवरसिटियों ae  कालिजों में  यह  लीगल  SVP

 एक  बिजनेस  सा  हो  गया  एक  व्यवसाय  सा  हो  गया  है  ।  तीनਂ  प्रोफेसर्स  पार्ट  टाइम  रख  लिये

 जाते  हैं  प्रौढ़  फंस  की  शक्ल  में  काफी  रुपया मिलत  जाता  है  ।  काफी  लोग  फीस  देने  के  लिए  मिल  जाते

 हैं  प्रौढ़  कई  कालिजों  की  यह  आमदनी  का  एक  जरिया  हो  गया है  ।  लड़के  भी  पार्ट  टाईम

 बेसिसਂ  पर  ord  हैं
 ।

 दिन  भर  काम  करते  हैं  कौर  फीस  देकर  पार्ट  टाईम  बेसिस पर  इसमें  भी

 नाम  लिखा  लेते  हैं
 ।

 अरब  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  वह  वकालत  की  पढ़ाई  पार्ट  टाईम  बेसिसਂ  पर

 नहीं  चलनी  चाहिए  ।  पुरे  तरीके  से  लोग  जो  जायें  वे  अध्ययन  करें  ।  यह  जो  ग्रानरेबुल  प्रोफेशन
 कहलाता  है  तो  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  इसमें  भ्रध्ययनशील  पुरुष  जायें  कौर  कायदे  से
 इसकी  पढ़ाई  चले  ।  मेरा  विचार  है  कि  श्राप  इसका  ख्याल  रखेंगे  ।  हर  एक  कालिज  की  ला

 डिग्री  रेक्गनाइज्ड नहीं  है  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  कया  माननीय  सदस्य  गरीबों  को  वकालत  पढ़ने  का  मौका  नहीं  देना  चाहते

 es
 भ्रंग्रेजी  में
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 श्री  सिंहासन  सरहद  गरीबों  को  हम  अवश्य  देना  चाहते  हैं  लेकिन  वह  पढ़ें  तो  सही  ।

 हमें  चाहिए  कि  ag  गरीब  विद्यार्थी  जो  कि  ला  पढ़ना  चाहते  हैं  उनकी  फीस  माफ  हो  जाये  ।  यह

 सही  बात  है  कि  गरीब  विद्याथियों  के  लिए  soar  गुजारा  चलाना  मुश्किल  है  कौर  में  चाहता  हूं  कि

 ऐसे  गरीब  विद्याथियों  की  फीस  माफ  कर  दी  जाये  ।  लेकिन  aT  हम  देखते  हैं  कि  बड़ी  गड़बड़ी

 चलती  है  प्रॉक्सी  से  पास  करके  घरा  जाते  हैं  प्रकार  एसे  लोग  बड़ी  कर  रहे हैं  |  इसके

 कारण  हमारे  पेश  की  कोई  वक्त  नहीं  रह  गई  है  सनौर  अराज  इतने  प्राप्ति  पढ़  गये  हैं  कि  आपस

 में  एक  होड़  हो  गई  है  कौर  होड़  होने  से  बड़ी  गड़बड़  होती  है  *+  *+

 अध्यक्ष  महोदय  :  बी०  To  पाइ  करने  के  बाद  उनको  अरपना  गुजारा  चलाना  मुश्किल  हो

 जाता  है  इसलिए वह  पार्ट  टाईम  काम  करते  ३  ला  पढ़ते  हैं  ।  अरब  हमारे देश  में  co  फीसदी

 लोग  गरीब  हैं  ।

 a  सिहासन  मैं  उस  पर  रहा  हूं  ।  में  चाहता  हुं  कि  गरीबों  की  फीस  माफ  कर
 दी  जाय  alt  उनको  seg  सुविधाएं  मिलनी  चाहिएं  to  wae  मेरा  तो  कहना  यह  है  कि  श्राप  यह  कानून

 पास  करके  गरीबों  को  इस  पेशे  में  खाने  से  महरूम  कर  रहे  हैं  |  अरब  ग्रुप  ही  देखिये  पहले  तो  लोग  २५

 रुपया  सालाना  देकर  वकालत  पढ़  लिया  करते  थे  ।
 पहले  स्टाम्प  ड्यूटी  २५  रुपया  थी  श्री  प्राय  स्टाम्प

 ड्यूटीਂ  के  लिए  २५०  रुपये  लेंगे  प्रो  ५००  रुपया  राज्य  सरकार  लेगी  ।  इस  तरह से  ७५०  रुपये

 देकर  उसको  ऐडवोकेट  बनना  पड़ेगा  ।  जब  अ्रापके इसਂ इस  कानून  के  पास  होने  के  बाद  कोई  झ्रादमी

 ऐसा  नहीं  रहेगा  जो  कि  एडवोकेट  न  हो  भर  एडवोकेट  होने  के  लिए  उसे  ako  रुपये  खर्च  करने  ही

 पढ़ेंगे  ब  इसको  इतना  एऐक्सपेंसिव  बना  कर  गरीबों  को  महरूम  कर  रहे  हैं  और  उनका  रास्ता

 आप  बंद  कर  रहे  हैं  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  २५०  रुपये  की  स्टाम्प  ड्यूटी  को  कम

 करें  ।  इतनी  भारी  स्टाम्प  ड्यूटी  रख  कर  श्राप  गरीबों  का  एक  तरह  से  रास्ता  ही  बंद  किये  दे

 रहे  हैं

 meas  महोदय  :  उसको  भी  माफ  कीजिये  ।

 att  सिहासन  सिह  स्टाम्प  ड्यूटी  माफ  हो  ताकि  गरीबों  के  लिए  इस  पेशे  में  भराने  का  रास्ता

 | बना  रहे

 दूसरी  बात  यह  है  कि  श्राप  ने  इस  बिल  में
 जो

 यह  प्राविजन  रक्खा  है
 कि

 इस  कानून  के  पास

 होने  के  दो  वर्ष  के  भ्रत्दर  तकਂ  प्रेक्टिसिंग  प्लीडर्स  कौर  मुख्तार  को  इसਂ  बात  कीਂ  छट  दी  गई  है  कि

 वहू  दो  व्यै  के  अन्दर  अन्दर  स्टाम्प  ड्यूटी  पे  करके  एडवोकेट्स  बन  वह  हमारे  देश  त  अधिक

 हालत
 को

 देखते  हुए  काफी  नहीं  है  चाहता  हुं  कि  मंत्री  महोदय  इन  बातों  की  तरफ  ध्यान  दें  .

 अध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य  को  बोलते  हुए  लगभग  २०  मिनट  हो  चुके  हैं  ।  उन्होंने
 १३-३०  से  बोलना  शुरू  किया  था  |

 श्री  सिंहासन  बस  मैं  झपकी  आज्ञा  रे  केवल  एक  मिनट  श्र  लेकर  समाप्त  किये  देता

 हं
 ।

 वकीलों
 की

 फीस  के  बारे  में  सदन  में  जो  चर्चा  हुई  है  दि  वकील  लोग  फीस  अधिक  चाजे

 करतें

 हैं  में  भी  उससे  इत्तिफाक  करता  हुं  ।  लेकिन  इस  राज्य  में  अधिक  ्  पर
 तो

 रोक  लगी  हुईं

 नहीं  किसी
 की

 झ्रामदनी  पर  रोक  नहीं  लगी  हुई  है  ।  अरब  यह  प्राचीन  पर  रोक  वकीलों  से  लगाया
 जाना  शुरू  किया  जाय  ।  इसके  सम्बन्ध

 ee
 में

 कॉस्टीद्यूदान  के  राधिका  २२७  में  है
 कि  हाईकोर्ट

 वकीलों

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 सिंहासन

 की  फीस  नियत  कर  सकते  थ  wea  में  भी  है  ।  दीवानी  के  मुकदमे  में  ७  या  साढ़े  ७  फीसदी  लेते

 हैं  लेकिन  वकील  लोग  झ्रांधी  लेते  हैं  ।  खेर  श्राप  वकीलों  की  झ्रामदनीਂ  पर  सीलिंग  करें  मुझे  उसमें  कोई

 एतराज  नहीं  है  ।  लेकिन  इसी  के  साथ  मैँ  यह  भी  कहना  चाहुंगा  कि  जहां  बड़ी  आमदनी  वालों  की

 सीमा  बांधी  जाये  wiz  हाईकोट  को  चाहिए  कि  २२७  नाटिकल  के  अन्दर  इसको  साफ  कर  दें  कि

 इससे  अधिक  कोई  फीस  नहीं  लावेगा  लेकिन  जहां  मैक्सिमस  लिमिट  श्राप  बांध  रहे  हैं  वहां  मिनिमल

 भी  तय  हो  जानी  चाहिए  ।  wa  वकीलों  की  कोई  सीनियर  फिक्स  नहीं  है  ।  मैक्सिमस  कौर  सीनियर

 दोनों  प्रोवाइड  हो  चाहिएं  ।  तब  जिस  वकील  को  ऐडवोकेट  होने  के  लिए  सर्टिफिकेट  दे  दें  उसके

 लिए  कम  से  कन  डिबेट  लिविंग  का  तो  इंतजाम  होना  ही  चाहिए  कौर  मैं  तो  कहूंगा  कि  सरकार  उनको

 इसके  वास्ते  अगर  जरूरी  हो  तो  सबसिडी दे  ।  उनको  gXo  या  २००  रुपया  महीना  कर्ज  के  रूप

 में  सहायता  दें  ताकि  वह  wey  तरीके  से  ईमानदारी  से  अपना  धंधा  कर  सकें  रोक  वह  छोटेपन  से

 काम न  इसलिए  जहां  art  मैक्सिमस  सीमा  बांधें  वहां  मिनिमम  भीਂ  प्रोवाइड  करें  ताकि  कम

 से  कम  जोਂ  आदमी  सही  तरीके  से  इस  पेशे  में  ars  को  तैयार  हों  वह  यह  तो  जान  लें  कि  इतना  मिनिमम

 उनको  मिलने  वाला  है  ।  जब  तक  कि  ला इयर  कीਂ  कोई  स्टॉकिंग  न  हो  उसके  पास  किताबें  न  हों  श्र

 वकालत की  दूसरी  सामग्री  न  हो  तो  मुवक्किल  उसके  पासਂ  जाता  नहीं  है  कौर  उसका  कॉम  बनता

 नहीं  इसलिए  यह  जरूरी  हो  जाता  है  कि  गवर्नमेंट  इसके  वास्ते  उसे  लोन  दे  ।  इस  व्यवसाय  को

 भी  झ्ावस्यकतानुसार  लोन  देने  की  सरकार  व्यवस्था  करे  कौर  जो  इस  लीगल  प्रोफेशन  को

 अपनाना  चाहता  है  सरकार  उसको  लोन  दे  ताकि  वह  सही  तरीके  से  अपन  व्यवसाय  को  प्रारम्भ

 कर  सक  |

 tat to  कु ०  सेन  :  इस  बात  के  लिए  हमें  बड़ी  प्रसन्नता  हुई  है  कि  इस  विधेयक  के  बारे  में

 सारे  लोगों  नेਂ  बड़ी  प्रसन्नता  दिखाई  है  ।  लोगों  की  खुशी  स्वाभाविक  भी  है  ।  हमें  स्वतंत्रता

 प्राप्त  किये  १२  ay  का  समय  हो  गया  है  पर  प्रभ  तक  हम  देश  की  एक  बार  स्थापित  न  कर  सके

 थे  ।  ऐसा  करना  बड़ा  श्रावस्ती  था ।

 सब  से  पहले  श्री  सिंहासन  सिंह  की  इस  बात  का  उत्तर  दूंगा  कि  निर्धन  मुकदमेबाजों

 की  भी  कुछ  सेवा  की  जानी  चाहिए  ।  हमें  निर्धनों  से  सहानुभूति  है  पर  दुनिया  में  कहीं  भी  ऐसी

 कानूनी  व्यवस्था  नहीं  है  जहां  मुफ्त  मंत्रणा  दी  जाती  हो  ।  परन्तु  अन्य  देशों  में  निर्धनों  की  सहायता

 के  लिए  तरीके  निकाले  गये  हैं  ।  इसका  यह  मतलब  नहीं  कि  सारा  व्यवसाय  ही  खँ  रायती  बना  डाला

 गया है  ।  इस  व्यवसाय  कीਂ  प्रतिष्ठा  तभी  रह  सकती  है  जब  कि  इसमें  aes  योग्य

 लोगों  का  झ्राधिक्य  हो--ऐसे  लोगों  का  जो  समृद्ध  हों  ।  ऐसे  पेशे  को  हम  सन्यासियों का  पेशा  नहीं

 बना  सकते  |  ईमानदारी  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  वकीलों  की  हालत  ठीक  रहे  उन्हें  किसी

 प्रकार का  कष्ट  न

 साम्यवादी  देशों  के  वकीलों  को  भी  धन  मिलता  है  ।  उनको  पक्षों  से  ही  फीस  मिलती  है  ।

 रूस  में  एडवोकेट  कालेज  हैं  हर  दाहर  में  ।  इनका  संचालन  एक  एक  निर्वाचित  निकाय  करती  है  ।

 मुकदमेबाज  कालेज  में  जाते  हैं  सहायता  के  लिए  वकील  मांगते  हैं  ।  यदि  ag  किसी  का  नाम
 न  तो  कालेज  जिस  को  चाहे  वह  मुकदमा  सौंप  दे  ।  यदि  पक्ष  किसी  का  नाम  लें  तो  उसे  दे  दिया
 जता  ह  ।

 वरिष्ठ  वकीलों  की  फीस  वहां  भी  ज्यादा  होती  है  किन्तु  छोटे  कौर  बड़े  वकीलों  की  फीस

 में  वहा  इतना  wea  नहीं  जितना कि  ब्रिटेन  या  अमेरिका  में  है  ।

 अधिकतम
 att

 न्यूनतम  शुल्क  का  विनियमन  कालेज  द्वारा  किया  जाता  है  ।  किन्तु वे  इस
 गात  का

 ध्यान
 अवश्य  रखते  हैं  कि  सभी  वकील  अपना  गुजारा  weet  तरह  से  चलाते  रहें  ।  वहां

 नः

 मूल  wast  में
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 पर  अपंग  वकीलों  इरादी  की  सहायता  के  लिए  कोई  पृथक  निधि  नहीं  है  क्योंकि  वहां  किसी
 की

 हालत

 खराब  नहीं  है  ।  वे  वास्तव  में  उतने  ही  वकील  हर  साल  लेते  हैं  जितनों  की  प्रा वश्य कता  रहती  है
 ।

 हमें  भी  इस  देश  में  इसी  तरह  का  विनियमन  करना  होगा
 ।

 श्रोत  हमें  वकालत  के  पेक्  को

 निर्भर  बनाने  का  भरसक  यत्न  करना  चाहिए  ।  इंग्लैंड  में  ऐसी  चीज  की  गयी  है  ।

 इसी  के  साथ  निर्धनों  की  सहायता  भी  की  जाती  है  परन्तु  वह  इस  पेशे  को  सन्यासियों का

 पेशा  बना  कर  नहीं  बल्कि  और  तरीके  से  ।

 जब  से  म  इस  मंत्रालय  में  कराया  हूं  तब  से  म  सदा  यही  प्रयास  करता  रहा  हूं  कि  निर्धनों

 की  सहायता  का  कोई  उपयोगी  तरीका  निकाला  जाय  |  तरीका  तो  चाहे  वह  कसा  भी  क्यों  न  हो

 पर  हम  उसे  कभी  नहीं  कह  सकेंगे  ।  wal  यह  प्रश्न  निरंतर  dae  नहीं  है  इस  कारण  यह

 कहना  ठीक  न  होगा  कि  वर्तमान  विषय  से  उसका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 निर्धनों  की  सहायता  की  प्रणाली  रुपये  के  बिना  aa  नहीं  सकती  ।  हम  ने  एक  तरीका  निकाला

 था  जिसमें  पैसा  राज्य  सरकारों  तथा  न्यायालयों  शादी  से  प्राप्त  होगा  ।  हम  ने  यह  निर्णय भी

 किया  था  कि  बार  कौंसिल  का  कुछ  चंदा  इस  प्रयोजन  के  लिए  रखा  जाना  चाहिए  ।  यद्यपि इस  राशि

 से  श्रमिक  कुछ  न  बनेगा  तथापि  वकीलों  का  aa  इसमें  जरूर  शामिल  हो  जायगा  |

 wat  यह  सम्भव  नहीं  है  कि  कितनी  रकम  इस  काम  के  लिए  भ्रावश्यक  होगी  पर

 राज्यों  की  सदा  यही  मांग  रही  है  कि  कम  से  कम
 Yo

 प्रतिशत  तक  की  सहायता  केन्द्र  से  उन्हें

 wary  प्राप्त  हो  ।  विधि  मंत्रियों के  पिछले  सम्मेलन  में  भी  यह  चीज  पर  अभी  तक  कोई

 चीज  तय  नहीं  हुई  है  ।

 जहां  तक  प्राथमिकताओं  का  wea  है  प्रभी  तो  इसकी  अपेक्षा  इस्पात  के  कारखाने  ज्यादा

 महत्वपूर्ण  हैं  पर  हमें  न्याय  के  पहल  पर  से  भी  दृष्टि  नहीं  हटानी  चाहिए  |  जहां  जन  साधारण

 को  न्याय  नहीं  मिलेगा  वहां  श्रमिक  उन्नति  से  भी  कुछ  ज्यादा  न  बनेंगा  ।

 इसका  यह  अभिप्राय  नहीं  कि  में  उद्योगों  के  महत्व  को  घटा  रहा  हूं  ।  उद्योग भी  अत्यावश्यक

 हैं  किन्तु  बुनियादी  चीजों  का  अर्थात  न्यायालयों  की  संसद्‌  की  प्रभुत्व  सम्पन्नता  इरादी  का

 ara  महत्व  है
 ।

 इन्हीं  मूलभूत  चीजों  के  लिए  हम  ने  परिश्रम  किया
 था  ।

 यह  बद  तभी

 पूरा  हो  सकता  है  जब  जनसाधारण  को  न्याय  में  समानता  मिलेगी  ate  जनसाधारण की

 आवाज को  सुना  जायगा

 तब  भी  are  की  प्राथमिकताएं भिन्न  हैं
 ।

 भ्रंग्रेजों  की  शक्ति  का  रहस्य  उनकी  सुदृढ़  सेना  नहीं

 थीं  बल्कि  यह  था  कि  उन्होंने  कानून  का  पालन  करना  जान  लिया  था  ।  जहां  भी  वह  गये  उसी  प्रणाली

 को  उन्होंने लागू  किया
 ।

 उनसे  पहले  तो  राजाओं  की  भ्र पनी  इच्छा  ही  चला  करती  थी  ।  मैं  अपनी

 परम्परागत  व्यवस्था  की  निन्दा  नहीं  करता
 ।

 पर  मुगलों  के  के  बाद  शक्तिशाली  राजाओं  की

 इच्छा  ही  कानून  थी  ae  जो  चाहते  थे  करते  थे  ।

 परन्तु  जहां  तक  निर्धनों  को  विधि  सम्बन्धी  सहायता  देने  का  प्रदान  है  उसके  बारे  में  बात

 सीधी  है
 ।

 हमारे  साधन  सीमित  हैं  कौर  हमें  प्राथमिकताओं  का  निर्धारण  करना  है  ।  सामान्य

 रूप  से  इसकी  इतनी  भारी  प्राथमिकता  नहीं  है  पर  मेरे  विचार  में  इसकी  प्राथमिकता होनी  चाहिए

 इसे  कोई  माने  या
 न

 माने  पर  मुझे  कहने  का  हक

 इंग्लैंड  में  हर  तरह  के  मामलों  में  गरीबों  की  कानूनी  सहायता  करने  की  व्यवस्था  है
 ।
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 [ato  करण

 दूसरी  चीज  यह  है  कि  बैरिस्टरों  को  यहां  भर्ती  की  भ्राता  दी  जाय  या  नहीं
 ।  माननीय

 पन
 सदस्यों  ने  कहा  कि  कया  यह  ठीक  है  जब  हमारे  एडवोकेटों  से  वैसा  व्यवहार नहीं  हो  रहा  ।

 मैं

 खुद  यह  बात  उठायी थी  ate  इंगलैंड  वालों  से
 बातचीत

 भी  की  है
 ।  उनका  प्राया  है

 ।

 लाड  एवरशेड  ने  लिखा  है  कि  इंग्लैंड  में  बार  के  मामलों  में  न्यायाधीश  काफी  रुचि  लेते  हैं
 ।

 मेरा  भी  यही  विचार  है  कि  बार  में  जितना  हिस्सा  वकीलों  का  है  उतना  ही  न्यायाधीशों  का  क्योंकि

 दोनों  एक  दूसरे  के  लिए  अनुपूरक  हैं  ।  इंग्लैंड  में  हर  इन  में  न्यायाधीश  भी  बार  के  सदस्य

 होते हैं
 ।

 बार  कौंसिल  में  भी  वह  काफी  हिस्सा  लेते  हैं  ।  लिंकन  इन  में  लाड  एवरशेड  स्वयं  खजांनची

 हैं  कौर  are  ष्७ - अ  दूसरी  इन  के  खजानची  हैं  ।

 दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  न्यायाधीशों  नें  ऐसा  फैसला  किया  है  कि  वकील  संघ  के  कार्यों  से  उन्हें

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  रखना  चाहिये  ।  मैँ  बता  चुका  हूं  कि  यह  कोई  अच्छा  निर्णय  नहीं  है  ।  मगर

 न्यायाधीश  वकील  संघ  के  सदस्य  नहीं  होंगे  तो  वकील  संघ  राजनैतिक  प्रभाव  से  बच  नहीं  सकेगा  |

 इंगलैंड  में  भी  यही  बात  है  लेकिन  वहां  न्यायाधीशों  का  वकील  संघ  में  भाग  लेना  इसलिये  आवश्यक

 है  कि  वह  इस  संघ  को  राजनैतिक  प्रभाव से  बचा  सकें  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  पीठासीन  हुए|

 जहां  तक  मेरा  भ्र पना  विचार  है  में  चाहता  हुं  कि  न्यायाधीश  वकील  संघ  में  भाग  लें  ।  नौ  उनका

 वकील  संघ  में  रहना  आवश्यक  भी  है
 ।

 मेरी  सदैव  से  ही  यह  धारणा  रही  है  कि  वकील  संघ  तथा

 न्यायपालिका दो  स्तम्भ  हैं  ।  न्यायाधीशों  के  कार्य  के  प्रति  वकील  संघ  का  भी  कुछ  उत्तरदायित्व

 मुख्य  न्यायाधीश  का  भी  यही  विचार  है  कि  न्यायाधीश  वकील  संघ  में  भाग  लें  ।  लेकिन

 हम  इसके  लिये  न्यायाधीशों  पर  दबाव  नहीं  डाल  सकते  ।  स  सद  भी  उन  लोगों  पर  दबाव  नहीं  डाल

 सकती  जो  कि  वहां  जाना  नहीं  चाहते  ।  हमनेਂ  ऐसी  व्यवस्था  कर  दी  है  जिसके  द्वारा  न्यायाधीशों

 का  सम्मान  बना  रहेगा  ।  श्री  फ्रेंक  मन्थनी  ने  कहा  है  कि  उच्चतम  न्यायालय के  कुछ  नियमों  में

 संशोधन कर  देना  चाहिये  ।  भले  ही  ऐसा  करने  का  भ्र धि कार  हमें  हो  लेकिन  हम  उस  समय  तक

 ऐसा  नहीं  कर  सकते  जब  तक  कि  न्यायाधीशों  से  इसमें  संशोधन  करने  की  अनुमति  हमें  नहीं  मिल
 जाती  ।

 जहां  तक  हमारे  वकील  संघ  में  विदेशी  वकील  को  लेने  की  बात  है  पेने  इस  सम्बन्ध  में  ला

 एवरद्योड  से  बातचीत
 की

 उनका  विचार  है  कि  भ्रच्छा  तो  यह  होगा  कि  हमारे  वकील  संघ  में  ब्रिटिश

 वकीलों  को  काम  करनेਂ  का  अवसर  दिया  जाये  |  मेरा  अरपना  भी  ऐसा  विचार  है  कि  यदि  ऐसा

 हो  गया  तो  दोनों  देशों  के  बीच  दोस्ती
 कौर

 भी  अच्छी  हो  जायेगी  ।

 जब
 लाड

 एवर शेड  यहां  से  वापस  गये
 तो

 वह  बहुत  सन्तुष्ट  थे  उन्हें  इस  बात  की  बहुत  प्रसन्नता

 थी
 कि

 भारत  के  न्यायालयों  में  तक  ब्रिटिश  पद्धति  अपनाई  जा  रही  है  ।  उन्होंने यह  भी
 कहा कि  जिन  वकीलों  ने  भारत में  तीन  वर्ष  तक  वकालत  कर  ली  है  वे  ब्रिटेन  में  वकालत

 कर  सकते  हूँ
 ।

 इस  प्रकार  का  नियम  उनके  यहां  है  ।  लेकिन  उनकी  एक  ad  यह  है  कि  उन्हें
 कम

 से  कम  कुछ  सीमित  दिनों  तक  वहां  वकील  संघ  में  भोजनालय में  खाना  खाना  पड़ेगा
 मैं

 यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  वकील  संघ  के  भोजनालय  में  बाहर  खाना  खाने  के  अपेक्षा

 सस्ता  पड़ता  है
 ।

 यह  बात  ठीक  है  कि  हमारे  यहां  कोई  ऐसी  शर्ते  नहीं  उसका  कारण  यही  है
 कि

 हमारे  यहां  कोई  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  है  ।  हम  ने  भी  इस  विधान  में  यह  व्यवस्था  की  है  कि
 ब्रिटेन  के  जो

 वकील  यहां  वकालत  करना  चाहते  हैं  उन्हें  श्रमिक  अवधि  तक  ब्रिटेन  में  प्रशिक्षण  लेना
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 feat  उस  के  बाद  ही  उन्हें  यहां  वकालत  करने  की  शभ्रनुमति  दी  जायेगी
 |  जहां तक  भारतीय

 वकीलों  का  इंगलैंड  में  वकालत  करने  का  सवाल  है  हम  नहीं  चाहते  हमारे  कनिष्ठ  वकील  वहां

 जायें  ।  तीन  साल  की  ad  मेरे  विचार  से  ठीक  ही  हमें  प्रसन्न  होना  चाहिये कि  यह

 बड़े  सम्मानपूर्वक  तय  हो  गई  है  हमें  इसको  विशेष  महत्व  नहीं  देना  चाहिये  ।  स्टाम्प

 तथा  प्रवेश  फीस  का  जहां  तक  सवाल  है  इस  बारे  में  हमने  कई  बार  विचार  किया  हैँ  इस

 निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  कि  स्टाम्प  की  बात  तो  राज्यों  का  मामला है  ।  इस  मामले में  हम  उन्हें

 कोई  निदेश  नहीं  दे  सकते  ।  भ्रमर  कोई  यह  समझते  हैं  कि  स्टाम्प  लगाना  way है  तो

 वे  इस  मामले को  न्यायालय में  ले  जा  सकते  हैं ।  यहां  चर्चा  करना  व्यथ

 है  |  इसके  बारे  में  हम  यहां  कोई  fra  नहीं  कर  सकते  |  वेसे  सयुक्त

 समिति  के  सदस्यों  को  मैंने  यह  प्रशासन  दिया  था  कि  जो  कुछ  हो  सकता  है  वह  में  करूंगा  |  विधि

 मंत्रियों  के  पिछले  सम्मेलन  में  यह  प्रश्न  उठाया  गया  था  वकील  संघ  को  फीस  के  द्वारा  ली  जाने  वाली

 फीस  Yoo  रुपये  से  प्रतीक  नहीं  होनी  चाहिये  |  मेरा  विचार  है  कि  यह  राशि  उचित  ही  है  ।  फिर

 इस  फीस  से  प्राप्त  होने  वाली  राद  में  से  कुछ  राशि  निर्धनों  की  सहायता  के  लिय  अलग  से  रखी  जायेगी  ।

 ऐसा  प्रस्ताव उस  सम्मेलन में  पारित  कर  दिया  गया  था  wa  राज्य  सरकारों  क  हाथ  कीਂ

 बात  हैकि  वे  इसे  कार्यान्वित  करें  cz  ठीक  है  कि  अलग  अलग  राज्यों  में  भद्रलक  स्टाम्प

 फीस  है
 ।

 लेकिन  यह  बात  अच्छी  नहीं  है  ।  मैंने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  अलग  राज्यों

 में  एक  समान  स्टाम्प  फीस  होनी  चाहिए  ।  मैं  ata  करता  हूं  कि  राज्य  विधि  मंत्रियों  के  सम्मेलन

 में  पारित  संकल्प  का  सम्मान  करेंगे  एक  समान  ही  स्टाम्प  फीस

 कलकत्ता  तथा  बम्बई  में  सोलीसिटर  प्रथा  को  चाल  रखने  का  भी  प्रश्न  उठाया  गया  है  |

 लेकिन  च्  लड़ाने  वाली  जनता  की  से  यह  प्रश्न  नहीं  उठाया  गया  है  ।  जनता ने  कभी

 यह  नहीं  कहा
 कि  यह  प्रथा  समाप्त  कर  दी  जाये  ।  बल्कि  इस  बारे  में  जांच  करने  वाले  भ्रायोगों  के

 सामने  सदैव  ही  उन्होंने  कहा  है  कि  इसे  जारी  रखा  जाय  ।  क्योंकि  इन  दोनों  नगरों  में  वकीलों

 के  बस  की  बात  नहीं  है  कि  वहू  सब  काते  कर  सकें  जो  कि  सालिसिटर करते  हैं  ।  मान  लीजिये  कि

 इसे  विधि  द्वारा  समाप्त  कर  दिया  जाये  तो  भी  यह  प्रथा  व्यवहार में  चलती  रहेगी  ।  अब  यह  प्रशन

 उठता  है  कि  इन  दोनों  व्यवस्थापकों  को  मिला  दिय  जाय  ।  लेकिन  यह  बात  कि  उन्हें  मिला  दिया

 जाय  काफी  भ्रांति  उत्पन्न  करेगी  क्योंकि  एक  वकील  के  लिए  यह  संभव  नहीं  है  कि  वह॒श्रदालत  में

 तथा  उससे  बाहर  प्रपने  मवर्विकल  की  सहायता  कर  सके  |  सोलीसिटर  का  काम  एक  दो  तक

 नहीं  चलता  बल्कि  पीढ़ियों  तक  चलता  रहता  है  ।  अतः  मेरे  विचार  में  इनको  समाप्त  करना  तो  इनको

 बर्बाद  करना  होगा  ।

 दो  प्रयोग  ने  इस  बात  की  जांच  की  ।  विधि  आयोग  सहित  दोनों  झ्रायोगों  ने  यह  सिफारिश

 की
 है  कि  सोलीसिटर  व्यवस्था  को  समाप्त  करना  क्षेत्राधिकार  के  बाहर  की  बात  है  ।  संयुक्त

 समिति
 ने  भी

 सोलीसिटर
 व्यवस्था  के  पक्ष  में  तथा  विपक्ष  में  बातें  सुन  कर  यही  निर्णय  किया  है

 कि
 यह  प्रथा  चालू  रहनी  चाहिये  ।  यह  बात  स्मरणीय  है  कि  उच्च  न्यायालयों  में  इन  सौलीसिटरों

 को
 प्रेक्टिस  करने  की  भ्रनुमति  है  ate  यह  भ्र नुम ति  इनको  उच्च  न्यायालयों  ने  अपने  अधिकारों

 का  प्रयोग  करके  नियम  बना  कर  प्रदान
 की  है  ।  मगर  उच्च  न्यायालय  चाहे  तो  इन  नियमों  में

 बर्तन  कर  सकती  है  कौर  इसके  लिये  संसद्‌  द्वारा  बनाने  की  आवश्यकता नहीं  है  ।

 तथा  बम्बई  के  उच्च  न्यायालय  यह  समझते  हैं  कि  ये  सोलीसिटर  न्याय  के  काम  मैं  सहायता

 नहीं  दे  पाते  हैं  तो  व  न्यायालय  झपने  नियम  में  परिवर्तन  करने  के  बाद  इस व्यवस्था को  समाप्त

 सकते हैं  ।  इसलिये  जब  दोनों  आयोगों  ने  इस  प्रथा  को  चालू  रखने  की  सिफारिश  की  है

 संसद्‌ को को  इनकी  समाप्ति  के  लिये  विधि  बनाने  की  कोई  झ्रावश्यकता  नहीं  ।
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 श्री
 To  क०  सना

 जहां  तक  वकीलों  द्वारा  फीस  लिये  जाने  का  सम्बन्ध  है  कि  वह  फीस  निर्धारित  कर  दी  जायें

 ताकि  वकील  उस  निर्धारित  फीस  से  भ्रमित  न  ले  सकें  ।  बम्बई  कलकत्ता तथा  मद्रास  के  उच्च

 न्यायालयों  ने  कराधान  नियमों  के  अधीन  यह  निर्धारित  कर  दिया  है  कि  एडवोकेट

 शादी  को  कितनी  फीस  लेनी  चाहिये  ।.  ऐसा  कोई  नियम  नहीं  बनाया  जा  सकता  कि  यदि  कोई  वकील

 अधिक  फीस  लेता  है  तो  वह  उसके  व्यवसाय  के  विरुद्ध  बात  होगी  ।  मान  लीजिये  कि  कोई  वादी  afar

 फीस  देना  चाहता  है  तो  वकील  किस  प्रकार  इन्कार  कर  सकता  है  ।  रह  जाती  है  बात  इनकम

 टैक्स  देने  की  आखिर  वकील  भी  तो  उस  राय  पर  आयकर  देता  ही  है  ।  हम  ऐसी  कोई  बात

 नहीं  कर  सकते  कि  निर्धारित  फीस  से  अधिक  लेना  वकीली  व्यवसायी  प्रथा  से  विरुद्ध  है  ।

 श्री श्र०  कु०  सेन
 :

 जिन  लोगों  में  फीस  देने  की  सामर्थ्य  नहीं  उनसे  इतनी  ऊंची  फीस

 लेना  एक  बुराई है  ।  इसका  इलाज  यही  है  कि  एक  ऐसी  व्यवस्था  की  जाय  जिसके  भ्रनुसार

 ऊंची  फीस
 न

 दे  सकने  वालों  को  आधिक  सहायता  मिल  सके  ।  मैंने कई  बार  सिफारिश की  है  कि

 एक  एसी  व्यवस्था होनी  चाहिये  कि  जिस  भी  वकील  की  राय  एक  निर्धारित  सीमा  से  श्रमिक

 वह  कुछ  घंटे  उन  मुवक्किलों  को  दे  जिनको  वैधानिक  सहायता  दी  जानी  हो  ।

 मुझे  बड़ी  प्रसन्नता  है  कि  मेरे  मंत्रिपद-काल  में  रखी  भारतीय  विधि  जीवी  संस्था  बन  जायेगी  ।

 यह  अपने  श्राप  में  एक  बड़ी  चीज  होगी  ।  ara  है  कि  यह  विधि  जीवी  संस्था  संसद्‌  प्रयोग  जनता  के

 सामने  अपने  व्यवसाय  का  एक  आदर्श  पेश  करेगी  |

 सभापति  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 विधि  व्यवसायियों  सम्बन्धी  विधि  को  संबोधित  कौर  समेकित  करने  तथा  विधि

 व्यवसायी  परिषद्‌  तथा  एक  अखिल  भारतीय  विधि  व्यवसायी
 संघ

 इंडिया  स्थापित  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर
 विचार  किया  जाये  प

 ~

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  2  )

 महोदय
 :

 खण्ड  २  के  सम्बन्ध  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  २  विधेयक  का  aa  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ३  विधि  जीवी  परिषदें  )

 शी  हजरनवीस  :  मैं  दो  आनुषंगिक  संशोधन  रखना  चाहता  हूं  ।

 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 पृष्ठ  २,  पंक्ति  २३३  wie  ३४

 bayਂ  (  )  az  के  स्थान  पर
 iਂ

 Gujarat
 प

 (  गुजरात  थी

 रखा  जाये  ।

 मल  अंग्रेज़ी  नें
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 पृष्ठ  २,  पंक्ति  ३४

 ै 14.0
 eq  के  1.0  Maharashtra

 जोड़ा  जाये  ।

 त्‌०  मुनि स्वामी  :
 मैं  भी  एक  संशोधन  रखना  चाहता  हूं  ।

 महोदय  :  माननीय  मंत्री  को  उसकी  प्रतियां  नहीं  भेजी  गयी  क्योंकि  उसकी

 पूवे-सुचना राज  ही  सुबह  दी  गई  थी  ।  इसलिये ag  नियम-बाह्य  है  |

 fat  अ्ररविन्द  घोषाल
 :

 मैं  अपना  संशोधन संख्या  १७  प्रस्तुत करता  हूं  ।.  मैं  चाहता हुं  किः
 इन  विधि  जीवी  परिषदों  में  सभी  जिलों  को  मिले  ।

 pat  ग्  कु०  सेन
 हमने  ares  प्रतिनिधित्व  की  व्यवस्था  की  इसलिये  किसी

 जिले  के  छूटने  की  कोई  शभ्राशंका  नहीं है

 सभापति  महोदय :  मैं  संशोधन  संख्या  २.  प्रौढ़
 ४  मतदान के  लिये  रखता  हूं  ।

 wet  यह  है  :

 पृष्ठ २,  पंक्ति  ३३  श्र  ३४

 (2 “
 Bombay

 ”
 )  के  स्थान

 “
 Gujarat  )

 रख  दिया जाय

 संशोधन  स्वीकृत  हुद ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 पृष्ठ  क्ति  WW

 ह (“मद्रास  शब्द  के
 ee

 Maharashtra’  महाराष्ट्रਂ  )

 जोड़ा  जाये  |

 संशोधन  स्वीकृत  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १७  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  हु  ।

 सभापति  महोदय  :  wet  यह  है  :

 सकी  खण्ड  ३,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  ३,  संशोधित रूप  विधेयक मे  जोड़  दिया  गया  ।:

 खण्ड
 ४

 mit  ५  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  ६  विधिजीवी  परिषदों  के  कृत्य )

 tat
 रामकृष्ण  गुप्त  संशोधन  संख्या  cee  ३६  प्रस्तुत  करना

 चाहता  हू ।

 wie में
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 श्री  Fo  सेन  वे  खण्ड  ६  के  अ्रत्तगंत  झरा  जाते  हैं  ।

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :  लेकिन  उस  खण्ड  का  क्षेत्र  बड़ा
 सीमित  मैं

 चाहता  हूं  एडवोकेटों

 की  ara  में  इतनी  प्र समानता  न  रहे  |

 मैं  may  संशोधन  संख्या  ३४५  कौर  ३६  प्रस्तुत  करता  हू  ।

 पत्नी  श्र०  Fo  सेन
 :

 शब्द  इसमें  जोड़ना  अ्रचार्व  यक  है
 ।  हमने तो  कहीं  व्यापक

 व्यवस्था  की  है  ।

 हमारी  व्यवस्था  के  अनुसार  तो  उसका  काम  सदस्य--एडवोकेटों  के  विशेषाधिकारों

 sie  हितों  की  रक्षा  करना  होगा  |  इसलिये  इन  संशोधन  पर  श्राग्रहू  करने  झ्रावश्यकता

 नहीं है  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ३५  शौर  ३६  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा

 स्वीकृत  हुए  |

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  ६  विधेयक  का  at  बने  ै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खण्ड  ६  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  Om  विधि जीवी  परिषद्‌  के

 प्री  न०  रा०  सुनि स्वामी  :  मैं  खण्ड  ७  के  उपखण्ड  का  विरोध  करता

 सरकार  विधिजीवी  परिषद्‌  को  श्रावश्यंकता  से  श्रमिक  शक्तियां  प्रदान  कर  रही  है  ।  वह

 में  जाकर  जांच-पड़ताल  कर  सकेगी  ।  लेकिन  यह  परिषद्‌  के  क्षेत्राधिकार  से  बाहर

 की  बात  है  |  इसका  अधिकार  तो  केवल  ति स्व विद्यालय  अनुदान  आयोग  को  च» पा रषदू चय  को

 विश्वविद्यालयों  की  डिग्रियों  को  मान्यता  देनी  इन  उपखण्डों  को  हटा  दिया  जाना

 चाहिये  |

 श्री  त्यागी  :
 मैँ  भी  इसका  समर्थन  करता  हूं

 ।  सैद्धान्तिक रूप  में  परिषद्‌  को  ऐसी

 शक्तियां  देना  अनुचित  होगा  ।  गैर-सरकारी  संगठनों  को  इतनी  व्यापक  शक्तियां  नहीं  दी  जानी

 चाहिये  |

 peat  साधन  गुप्त  पुर्व  )  :
 मैं  माननीय  सदस्यों  के  मत  से  सहमत  नहीं  |  विधि जीवी

 परिषद  एक  बड़ी  दायित्वपूर्ण  संस्था  है  ।  कौर  वह  जानती  है  कि  विश्वविद्यालयों में  विधि  सम्बन्धी

 शिक्षा  का  स्तर  कया  होना  चाहिये
 ।

 श्री  त्यागी  :  तब  इन  उपखण्डों  में  व्यवस्था  यह  होनी  परिषद्‌  सरकार  को  इस

 सम्बन्ध
 में  प्राप्त

 दिया  करेगी  ।
 भ्रान्ति

 निर्णय  सरकार ही  :

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 tat  कु०  सेन  :
 इस  व्यवस्था  के  अनुसार  विधि  की  डिग्री  हासिल  करने  के  बाद  हर  कोई

 विधिजीवी  परिषद्‌  का
 सदस्य

 बन
 सकेगा  |

 ऐसी
 हालत

 में  आवश्यक  हो  जाता  है  कि
 परिषद्‌  विधि

 सम्बन्धी  शिक्षा  के  बारे  में  जांच-पड़ताल  करें  शर  पता  लगाये  कि  किस  विश्वविद्यालय  की  डिग्री  को

 मान्यता  देना  उचित  ate  किसे  aia  ।

 परिषद्‌  विश्वविद्यालयों  के  काम  में  हस्तक्षेप  नहीं  करेगी  ।  वह  केवल  यह  देखेगी  कि  किसी

 विद्यालय  की  विधि  सम्बन्धी  डिग्री  को  मान्यता  दे  या  नहीं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  विश्वविद्यालय  भी  विधि

 सम्बन्धी  शिक्षा  का  उचित  स्तर  बनाये  रखेंगे  उसका  पाठयक्रम  तैयार  करने  में  परिषद  से  परामर्श

 करते
 न»

 सभापति महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खण्ड  ७  विधेयक  का  ar  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड
 ७

 विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड ८  से  १४  के  सम्बन्ध  में  कोई  भी  संशोधन  नहीं  हैं  ।  मैं  उनको  एक

 साथ  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।

 प्रदान यह  है  :

 खण्ड  ८  से  १४  तक  विधेयक के  at  बत  पै

 प्रताव  स्वीकृत  हु  ।

 खण्ड
 ८

 से  १४  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 सभापति  महोदय
 :  खण्ड  १५  के  लिये  एक  संशोधन  पर  प्रस्ताव  कर्त्ता  अनुपस्थित  हैं  ।

 कि  खण्ड  १५  विधेयक  का  st  बने  (2

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड १४५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  १६  से  २३  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  |

 खण्ड  २४  की  तालिका  में  एडवोकेट  के  रूप  में  सम्मिलित  किये  जाने  वाले

 श्री  नारायण  दास  :
 मैं  झ्र पने  संशोधन  संख्या  २३  २६  प्रस्तुत  करता हूं

 ।

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त
 :

 मैं  श्रपना  संशोधन  संख्या  ४२  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 fat  शठ  कु०  सेन
 :

 हम  संशोधन  संख्या
 ४७

 स्वीकार  कर  रहे  हैं  ।  ये  सभी  उसमें  श्री  जाते  हैं
 ।

 श्री चे०
 रा०  पट्टाभिरामन्‌ : मैं प्रस्ताव मैं  प्रस्ताव  करता हूं  :

 पृष्ठ
 ११  पंक्तियां

 २५  से  २७  के  स्थान  यह  रख  दिया  जाये  --

 he  has  obtained  a  degree  in  law--

 (i)  be  Fc Uv wre  the  appointed  day,  from  any  University  in  the  territory
 of  India;

 or

 मूल  sist  में
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 चे०  wo  पट्टा मिरा मन

 (ii)  before  the  15th  day  of  August,  1947,  from  any  University  in  any
 area  which  was  comprised  before  that  date  within  India  as  defined:

 by  the  Govt.  of  India  Act,  1935;  or

 (iii)  After  the  appointed  day,  from  any  University  ia  the  territory  of

 India  or  elsewhere,  if  the  degree  is  recognized  for  the  purposes  of

 this  Act  by  the  Bar  Council  of  India;  or  he  is  a  barrister.”’

 उसने  विधि  की  डिग्री  प्राप्त  की

 (१)  नियत  दिन  से  भारत  के  राज्यक्षेत्र  में  स्थित  किसी

 विद्यालय waar

 (२)  १५  १९४७  से  भारत  सरकार  अधिनियम  द्वारा

 परिभाषित  भारत  में  उस  तिथि  से  पहले  सम्मिलित  किसी  क्षेत्र  में

 स्थित  किसी  विश्वविद्यालय अथवा

 (३)  नियत  दिन  के  पश्चात  भारत  के  राज्य-क्षेत्र  या  अन्य  किसी  स्थान  में

 स्थित  किसी  विश्वविद्यालय  यदि  भारत  की  विधिजीवी  परिषद
 ने  उसकी  उपाधि  इस  अधिनियम के  प्रयोजन  के  लिये

 मान्यता दी  वह  एक  बैरिस्टर हो  ।”]  (४७)

 प्  गजराज सिह  :  क्या  यह  dates  परिचालित  किया  गया  था  ?

 fat कु  ०  सेन
 :

 संशोधन  संख्या  ३६  परिचालित  किया  गया  था  ।  हमने  उसे  इस  संशोधन

 संख्या
 ४७

 के  साथ  मिला  दिया  है  ।  दोनों  में  थोड़ा  ही  अन्तर  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  यह  विधेयक  बिल्कुल

 त्ुटिह्दीन बन  सके

 श्री  नथवानी
 :

 में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 पृष्ठ  ११  पंक्तियां  ३४  से  ३६  के  स्थान  यह  रख  दिया  जाये  :--

 any  person  who  has  for  at  least  two  years  held  a  judicial  office
 inthe  territory  of  India  or  isa  member  of  the  Central  Legal
 Service;

 (iia)  any  person  who  has  for  at  least  two  years  held  a  judicial  office  in
 any  area  which  was  comprised  before  the  1sth  day  of
 August,  1947,  within  India  as  defined  in  the  Govt.  of  India  Act,

 area;  and.’’
 1935,  or  has  been  an  advocate  of  any  High  Court  in  any  such

 ["(2)  कोई  व्यक्ति  जो  भारतीय  राज्य  क्षेत्र  में  कम  से  कम  दो  वर्ष  तक

 न्यायिक  पद  पर  रह  चुका  या  केन्द्रीय  विधि  सेवा  का  सदस्य

 (  WF)  कोई  व्यक्ति  जो  भारत  सरकार  ReQy  द्वारा

 भाषित  भारत  में  १५  १९४७  से  पहले  सम्मिलित किसी

 क्षेत्र  में  कम  से  कम  दो  वर्ष  तक  किसी  न्यायिक  पद  पर  रह  चुका  हो  ,

 अथवा  ऐसे  किसी  क्षेत्र  के  उच्च  न्यायालय  में  एडवोकेट  रह  चुका

 तथा
 ।  ]  (४१)

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ज्ञ०  न  fao  बिष्ट
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 संशोधनों  की  सूची  संख्या  ६  संशोधन  संख्या  ४१  के  रूप  में  सर्वश्री  मनजीत

 सिह  नथवानी  जगन्नाथ  राव  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन

 के

 यह  रख  दिया

 any  person  who  has  practised  before  any  High

 Court  and  who  has  discontinued  practice  by  reason  of  his

 taking  up  employment  under  the  Government,  a  local

 authority  or  any  other  person  ;”

 कोई  व्यक्ति  जिसने  किसी  उच्च  न्यायालय  में  वकालत  की  दो

 are  जिसने  किसी  स्थानीय  प्राधिकार  या  किसी  war

 व्यक्ति  के  भ्रमित  सेवा  स्वीकार  करने  के  कारण  वकालत

 छोड़  दी  ”]  (५०)

 मेरा  यह  संशोधन  संख्या  ५०  श्री  नथवानी  के  संशोधन  संख्या  ४  १  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 fat श्र०  Fo  सेन  :  सरकार  इन  दोनों  ही  संशोधनों  को  स्वीकार  करेगी  ।  हमने  दोनों  को

 मिलाकर एक  में  कर  दिया है  |

 सभापति  महोदय
 :

 वह  तो  संशोधन  संख्या  ४७  है  ।  माननीय  मन्त्री  अपने  कागजात  ठीक  से
 देख  लें  ।

 fat  हरविन्द  घोषाल  :  मैँ  अपने  संशोधन संख्या  १८,  १६  भर  २०  प्रस्तुत

 करता हूं  ।

 सब-डिवीजनल  न्यायालयों  के  अधिकांश  वकील  अपने  नाम  के  पंजीयन  के  लिये  Yoo  रुपये  नहीं

 दे  सकेंग े।

 fat  ८.” ह ५  छु०  सेन
 :

 मैँ  उसमें  परिवर्तन  नहीं  कर  क्योंकि  सभी  राज्यों  ने  उसे  स्ब सम्मति
 से  स्वीकार  किया  है  ।

 fort  अरविन्द  घोषाल  :  हमारे  देश  में  उलूबेरिया  कौर  ge  जैसे  गरीब  न्यायालय  भी  हैं  ।

 ध्यान  रखना  चाहियें  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  एक  वकील  की  औसत  आमदनी  १००  रुपये ही  है

 ले  अपने  परिवारों  तक  का  पोषण  नहीं  कर  पाते  ।  इसे घटा  कर  २५०  रुपये  कर  देना  चाहिये  |

 श्री  थ्री  नारायण दास  :  मेरा  एक  संशोधन  संख्या  २६  भी  है  ।  उसके  प्रति  सरकार  का

 विचार है  ?

 fat  सेन  :  वह  भी  एक  सरकारी  संशोधन  में  प्रा  गया  है  |

 श्री  acing  घोषाल  के  संशोधन  के  सम्बन्ध  मैं  वचन  देता  हूं  कि  मैं  फिर  एक  बार  राज्यों

 का  ध्यान  इसकी  जोर  आक्षित  करूंगा  यदि  वे  इस  पंजीयन-शुल्क  को  घटाने  को  सहमत  हो  जायें
 ।

 पर  मेरा  ख्याल  है  कि  ५००  रुपये  से  घटाना  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 संयुक्त  समिति  में  हम  सभी  सहमत  हो  गये  थे  कि  विधिजीवी  परिषद  का  प्रवेश-शुल्क  तो  कम
 से

 कम  RR  रुपये  होना  ही  चाहिये
 ।

 नहीं  तो  परिषद्‌  का  खर्च  तक  पूरा  नहीं  हो  fo

 मूल  अंग्रेजी  में
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 [at  अब  कए

 मैं  माननीय  प्रस्तावक  की  यह  बात  मानता  हूं  कि  यदि  विधिजीवी  परिषद्‌  ant  कभी  कोई

 दूसरा  पाठ्यक्रम  सं विहित  तो  all  जिन  लोगों  को  परिषद्‌  के  सदस्य  बनने  का  अधिकार  है

 उनमें  से  कुछ  लोग  सदस्यता  के  अधिकारी  नहीं  रह  जायेंगे  ।  इसलिये  हम  इस  संशोधन  से  सहमत  हैं  कि

 ऐसे  लोगों  पर  वह  पाठ्यक्रम  लागू  नहीं  होगा  ।  हमने  यह  संशोधन  स्वीकार  कर  लिया  है
 |

 महोदय  :.  माननीय  सदस्य  ने  प्रभी  वह  संशोधन  औपचारिक  रूप  से  प्रस्तुत  नहीं

 किया  है
 ।

 माननीय  मन्त्री  इस  संशोधन  का  प्रारूप  तैयार  कर  ले
 ।

 तब  तक  हम  दूसरे  खण्डों  पर  विचार

 श्री  कु  सेन  :  यह  उचित  ही  है  कि  इस  अघिनियम  के  पारित  होने  से  पहले  जिन  लोगों

 ने  विधि  की  डिग्री  हासिल  कर  ली  उन  पर  नयी  व्यवस्था  लागू  न  की  जाये  ।  मैं  इसे  संशोधन  में

 रखूंगा  ।  हम  उसे  संरकारी  संशोधन  के  रूप  में  ।

 सभापति  महोदय :  इसलिये  salt  कुछ  समय  तक  इस  खण्ड  पर  विचार  स्थगित  रहेगा
 |  हम

 इसे  बाद  में  लेंगे  ।

 प्रदान यह  है  :

 खण्ड  २४  से  २८  तक  विधेयक केसिंग  बने  जै

 प्रस्ताव  रवायात  gat

 खण्ड  २५  से  २८  तक  विधि  यक  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  २€--  एडवोकेट्स  ही  मान्यता-प्राप्त  विधि  जीवी

 fat  नथवानी  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 पृष्ठ  १२

 we  २४  के  स्थान  यह  रख  दिया  जाये

 “29.  Subject  to  the  provisions  of  this  Act  and  any  rules

 made  there  under,  there  shall,  as  from  the  appointed  day,
 be  only  one  class  of  persons  entitled  to  practise  the

 profession  of  law,  namely,

 इस  भ्र धि नियम  की  व्यवस्थाओं  ak  उनके  झ्न्तगत  बनाये  गये  नियमों के  अधीन

 रहत  नियत  दिन  के  बाद  से  केवल  एक  ही  श्रेणी  के  लोगों  को  विधि-व्यवसाय
 करने  का  अधिकार  wale  एडवोकेट्स  को

 यह
 एक  शाब्दिक  संशोधन है  कि  के  स्थान  पर  रख

 दिया
 तभी  यह  खण्ड  ३३  के  साथ  मेल  खाता  है  ।  (४३)

 श्री  to  सेन
 हेम

 यह  संशोधन  स्वीकार  कर  रहे  हैं  ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 सभापति महोदय : प्ररन महोदय  :  यह  हैं  :

 पष्ठ १३

 खण्ड  २९  के  स्थान पर  यह  रख  दिया  जाये

 “29,  Subject  to  the  provisions  of  this  Act  and  any
 rules  made  thereunder,  there  shall,  as  from  the

 appointed  day,  be  only  one  class  of  persons  entitled

 to  practise  the  profession  of  law,  namely,

 (“28.  इस  अ्रधिनियम  की  व्यवस्थापकों  कौर  उनके  श्रन्च्गंत  बसाये  गये

 नियमों  के  अधीन  रहते  नियत  दिन  के  बाद  से  केवल  एक  ही  श्रेणी  के  लोगों

 की  विधि-व्यवसाय  करने  का  म्रधिकार  wale  एडवोकेट्स  को  1”)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह है  ।

 खंड  २९,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  रंग  बने  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  |

 खण्ड  २९.  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ३०--  का  विधि  व्यय  य  करने  का

 श्री  चे०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  है

 (१)  पंक्ति  २४  में  “(1)”  (  )  के  स्थान  ag  रख  दिया

 to  the  provisions  of  this

 शभ्रधिनियम  की  व्यवस्थापकों  के

 (२)  पंक्तियां  ३३  से  ३६  हटा  दी  जायें  ।”  (४८)

 tal  अ०  ०  सरकार  इसे  स्वीकार  कर  रही है  ।

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है  ।

 पृष्ठ  g3,

 (१)  पंक्ति  र४
 में  “(1)”  (  )

 के  स्थान  यह  रख  दिया

 to  the  provisions  of  this

 शभ्रधिनियम  की  व्यवस्थापकों  के

 (२)  पंक्तियां  ३३  से  ३६  हटा  दी  जायें  ।”  (४८)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 aah में
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 सभापति  महोदय  :  wet  यह  है

 खण्ड  ३०,  संबोधित  रूप  विधेयक  का  a  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खंड  ३०,  संशोधित रूप  म  विधायक  म  जोड़  दिया  11.0

 fait  गजराज  सिंहः  सरकार  को  इतनी  जल्दबाज़ी  नहीं  करनी  ।  हमें  संशोधन को

 समझने  कौर  उन  पर  विचार  करने  का  मत्सर  मिलना  चाहिए  |

 fait to  go  सेन  मुझे  कोई  म्रापत्ति नहीं  ।  अभी  इस  समय  कुछ  ऐसे  एडवोकेट्स  हैं  जो

 वर्षों  से  वकालत  करते  रहे  हैं  ।  लेकिन  उच्चतम  न्यायालय  के  नियमों  के  श्रन्तगंत

 उनको  वकालत  करने  का  अधिकार  नहीं  है  ।

 pat  नारायणन्‌ कुट्टी  सेना  :  सभी  माननीय  सदस्यों  को  संशोधनों  को  समझने  का  मौका
 तो

 दिया जाना  चाहिये  ।  उसके  बाद  ही  उनको  मतदान  के  लिये  रखा  जाना  चाहिये
 |

 pat  mo  कु०  सेन
 :

 माननीय  सदस्य  स्वयं  एक  वकील  हैं
 ।

 वह  इससे  सहमत  ही  होंगे
 ।

 यह  संशोधन  इसीलिये  स्वीकार  किया  जा  रहा  है  कि  विमान  एडवोकेट्स  को  विधि-व्यवसाय  करने

 पका  अधिकार बना  रहे  ।

 में  संशोधन  को  समझे  बिना  तो  उसे  स्वीकार  नहीं  कर  लूंगा  ।

 खण्ड  ३१--('्रटर्नाज  के  लिये  fasta  व्यवस्था )

 श्री  अरविन्द  घोषाल  मैं  अपना  संख्या  २१  प्रस्तुत  करता  =  |

 ara  शिकायत  है  कि  सालिसिटरों  की  परीक्षा  उचित  ढंग  से  नहीं  की  जाती
 |

 fat श्र०  Fo  सेन  :  मैं  अपने  व्यक्तिगत  अनुभव  से  कहता  हूं  कि  इस  शिकायत  में  कोई

 सार  नहीं  |  उच्चम्यायालय  स्वयं  ही  यह  परीक्षा  लेता  है  |

 महोदय  पीठासीन

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रदान  यह  है  :

 खण्ड  ३१  से  ३४  तक  विधेयक  के  अंग  ८नें  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  ३१  से  ३४  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  |
 ee

 मूल  नमाज़  में
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 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खण्ड  ३५  से  ५१  तक  विधेयक के  am  बन  ै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 खण्ड  ३४  से  ५१  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड

 at  to  रा  सुनि स्वामी  :  इस  नियम  से  उन  एडवोकेट ों  को  बड़ी  कठिनाई  जो

 १९४७  से  पहले  पंजीयित हुए  थे  ।  यदि  उनसे  wa  परीक्षा  में  बैठने  के  लिये कहा  तो  उनको

 बड़ी  कठिनाई  होगी  ।  इसलिये  उनको  इससे  विमुक्ति  दी  जानी  चाहिये  ।

 fat  Fo  सेन  मैं  माननीय  सदस्य  का  आशय  नहीं  समझ  सका

 उच्चतम  त्पापालय  को  परीक्षा  लेने  से  कैसे  रोका  जा  सकता  है  ?  उसे  परीक्षा  लेने  का

 अधिकार  १९५७  से  पहले  एडवोकेट  बनने  वालों  को  उस  परीक्षा  से  विमुक्ति  दी  जाये  या  नहीं

 इसका  फैसला  भी  उच्चतम  न्यायालय ही  कर  सकता  है  ।  हम  उसमें  हस्तक्षेप नहीं  कर  सकते  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रदान  यह  है
 :

 खण्ड  ५२  से  ५७  तक  विधेयक  के  रंग  बनें  15.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  ५२  से  ५७  तक  विधेयक  में  जोड़  fer  गये  ।

 खण्ड  -राज्य  की  तालिका  में  एडवोकेट  के  रूप
 में  सम्मिलित  किये  जाते  वॉल

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  खण्ड  २४  पर  विचार  करेंगे  ।

 sot  हज़र नवीस
 :  में  अपना  संशोधन  संख्या  ५१  प्रस्तुत  करना  चाहता हूं

 ।

 संशोधन  किया  गया  :

 पृष्ठ ११

 पंक्तियों ३२  कौर  ३३  के  स्थान  यह  रख  दिया

 England  or  a
 (i)  a  bariister  who  has  received  practical  training  in

 person  who  has  obtained  a  degree  in  law  from  any  University

 i1  India  before  the  appointed

 )  कोई  बेरिस्टर  जिसने  इंगलैण्ड  में  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  पाया  हो  अथवा  कोई

 व्यक्ति  जिसने  नियत  दिन  से  पहले  भारत  के  किसी  विश्वविद्यालय से  डिग्री  हासिल

 की  हो  1" )  (x2)

 >>

 मूल  अग्रेजी  में

 559  (Ai)
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 ह
 fat  श्र०  कु०  सेन :  इससे  वर्तमान  विधि as  द क  जाज  नो  किसी  नियम  का  प्रभाव  नहीं

 पड  पायेगा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 श्री  मैं  संशोधन संख्या  ४७,  ५०  ४१  मतदान  के  लिये  रखता  हूं

 +

 wet  यह  है

 विशप
 पीठ-  परियां  २५  स  २७  के  स्थान  पा  ,  मर  रव  दिया

 he  has  obtained  a  degree  in  law--

 (i)  before  the  appointed  day,  from  any  University  in  the  territory
 of  India;  or

 (ii)  before  the  15th  day  of  August,  1947,  from  any  University  in

 any  area  which  was  comprised  before  that  date  within  India
 as  defined  by  the  Govt.  0°  India  Act,  1935  ;  or

 (iii)  After  the  appointed  day,  from  any  University  in  the  territory  of
 India  or  elsewhere,  if  the  degree  is  recognized  for  the  purposes.
 of  this  Act  by  the  Bar  Council  of  India  ;  or  he  is  a

 उसने  विधि  की  डिग्री  प्राप्त  की

 (2  नियत  दिन  से  भारत  के  राज्य-क्षेत्र  में  स्थित  किसी  विश्वविद्यालय

 अ्रथवा

 (२)  १४५  १९४७  से  भारत  सरकार  अधिनियम  द्वारा  परिभाषित

 भारत  में  उस  तिथि  से  पहले  सम्मिलित किसी  क्षेत्र  में  स्थित  किसी

 विद्यालय  अथवा

 (३)  नियत  दिन  के  पश्चात्  भारत के  राज्य-क्षेत्र  या  अन्य  किसी  स्थान  में  स्थित
 किसी  विश्वविद्यालय  यदि  भारत  की  विधि  जीवी  ने  उसकी

 उपाधि  को  इस  अधिनियम  के  प्रयोजन  के  लिये  मान्यता दी  seat

 वह  एक  बैरिस्टर  हो  पी  (४७)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह  ।

 १  उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  :

 any  person  who  has  शिवा  least  two  years  held  a  judicial  office
 in  the  territory  of  India  or  is  a  member  of  the  Central  LegaF
 Service

 any  person  who  has  for  at  least  two  years  held  a  judicial  office
 in  any  area  which  was  comprised  before  the  1501  day  of
 August,  1947,  within  India  as  defined  inthe  Govt.  of  India
 Act,  1935,  or  has  been  an  advocate  of  any  High  Court  ian  any
 such  area  ;

 [*  (2)  कोई  व्यक्ति
 जो

 भारतीय  राज्य-क्षेत्र  में  कम  से  कम  दो बर्ष  तक  न्यायिक पद  पर

 रह  चुका  या  केन्द्रीय  विधि  सेवा  का  सदस्य

 मल  भ्र ग्रेजी  में
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 कोई  व्यक्ति  जो  भारत  सरकार  १९३५  द्वारा  पारिभाषित भारत
 मैं

 १५  १९४७  से  पहले  सम्मिलित  किसी  क्षेत्र में  कम  से  कम  दो  as  तक  किसी

 न्यायिक  पद  पर  रह  चुका  अथवा  ऐसे  किसी  क्षेत्र  के  उच्च  न्यायालय  में  एडवोकेट

 रह  चुका  तथा  (४१)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  wet  यह  है  :

 श्री  ज०  ब०  सि०  बिष्ट  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 संशोधनों की  सूची  संख्या  ६  संशोधन  संख्या  ४१  के  रूप  में  सर्वश्री  प्रतीत  सिंह

 भाग  के

 यह  रख  दिया

 any  person  who  has  practised  before  any  High  Court  and

 who  has  discontinued  practice  by  reason  of  his  taking  up

 employment  under  the  Government,  a  local  authority  or  any
 Other

 [  कोई  व्यक्ति  जिसने  किसी  उच्च  न्यायालय  में  वकालत  की  हो  कौर  जिसने

 किसी  स्थानीय  प्राधिकार  या  किसी  wer  व्यक्ति  के  सेवा  स्वीकार

 करने  के  कारण  अपनी  वकालत  छोड़  दी  (Yo)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  शेष  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  Aga:  यह  है  :

 खण्ड  २४,  संबोधित  उ  विधेयक  का  रंग  बने  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुजरा  ।

 खण्ड  २४,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 अनुसूची

 संशोधन  feat  गया

 पृष्ठ  २३,

 पंक्ति  १०
 के  पश्चात  यह  जोड़  दिया

 बम्बई  पुनर्गठन  १९६०,  (१९६० का  ११)  .
 घारा

 4 I  )  (७)

 faa  अंग्रेजी
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 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 संशोधित  रूप  विधेयक का  at  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दी  गई  ।

 खण्ड  १--(संक्षिप्त  विस्तार  तथा

 संशोधन  किया  गया  :

 पृष्ठ  १,  पंक्ति १

 «Eleventh  के  स्थान

 द  दिया  जाये  पप  (१) Yeaਂ  पं  ी  )

 fait  to  रा०  सुनि स्वामी  :  इस  विधेयक  का  नाम  १९  ६१'  के  स्थान

 पर  प्रे किटिइनसं  पी एक्ट  रखना  अधिक  संगत  होगा  |

 श्री  ०  Fo  सेन  :  इस  आपत्ति  में  कोई  सार  नहीं  ।  इससे  अग्नियों  को  विधि-व्यवसाय

 करने  की  अनुमति  तो  मिलती  नहीं  ।  उसकी  अनुमति तो  सम्बंधित  उच्च  न्यायालय  देता  है
 |

 उनके  नाम  राज्य  विधिजीवी  परिषदों  या  केन्द्रीय  विधिजीवी  परिषद  की  तालिका  में  नहीं  रहेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  टर्न  यह  है

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  ४५

 “1960”  के  स्थान

 “1961”  रख  दिया  जाये  15.0  (२)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gut

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है

 खण्ड  १,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  aa  बने  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  |

 खण्ड  १,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 अधिनियमन  सुत्र

 श्री  हु जर नवीस  :  में  प्रस्ताव  करता  हुं  :

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  १

 Yearਂ  क  के  स्थान

 ‘Twelfth  Yearਂ  रख  दिया  जाये  ।
 «त  —_——

 T4.  ल  अंग्रेजी  में
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 महोदय
 :  wet  यह

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  १

 Yearਂ
 क  के  स्थान

 Yearਂ  ह  रख  दिया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  |

 उपाध्यक्ष  महो रप (न  प्रदान  यह  ह

 संशोधित  रूप  विधेयक  का  at  बने  18.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 संशोधित  रूप  विधेयक  जोड़  दिया  गया  ।

 विधायक का  नाम

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  set  यह  है  :

 कि  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  संग  बने  ही

 प्रस्ताव
 स्वीकृत

 gat

 विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 fat
 झ०  कु०  सेन  q  प्रस्ताव  करता  हं

 :

 कि  विधेयक
 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  प

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुन  ।

 fait  नारायणन्‌ कुट्टी  मेनन  )  :
 में  कुछ  बातों  का  स्पष्टीकरण  करना  चाहता

 हूं  ।  यह  कहना  बिल्कुल  ग़लत  है  कि  हम  विधि  को  सामाजिक  व्यवस्था  में  परिवर्तन  लाने  का  एक

 साधन नहीं  मानते  ।

 हम  मानते  हैं  कि  विधि  द्वारा  सामाजिक  व्यवस्था  में  परिवर्तन  लाया  जा  सकता  है  ।  कौर

 इसीलिये  विधि  व्यवसायियों  पर  एक  बड़ा  दायित्व  जाता  है  ।

 हम  एक  बात  का  स्पष्टीकरण  करना  चाहत  हैं  ।  यह  धारणा  बन  गयी  है  कि  हम  उन  वकीलों

 का  समर्थन  करते  हैं  जो  प्रत्येक  फीस  लेते  हैं  ।  ऐसी  बात  नहीं  इस  लिए  यह  बात  झा वद यक

 है  कि  मनुष्य  को  चित्रपट  के  दोनों  पहलू  देखने  चाहिएं
 ।

 जो  बरच्छा  पक्ष  हो  उसी  को  श्रमिक  महत्व

 देना  चाहिए  ।

 fart  त्यागी  :  में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 मेरे  विचार  में  माननीय  विधि  मंत्री  ने

 यह  विधेयक  बनाकर  इस  व्यवसाय  की  बड़ी  भारी  सेवा की  है  ।

 fae  अंग्रेजी
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 मैं  इस  समय  यह  बात  अवश्य  कहना  चाहूंगा  कि  उच्च न्यायालयों  के  न्यायाधीशों को  बार

 परिषदों  से  विलग  करने  की  आवश्यकता  नहीं  थी  ।  उन्हें  किसी  न  किसी  प्रकार  से  aa  भी  साथ  लाने

 का  प्रयास  करना  चाहिए  ate  इस  बात  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  बासप्पा  )  :
 मुझे  पहले  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर  नहीं  मिला

 |

 इस  समय  म  यही  कहना  चाहता  हुं  कि  यद्यपि  स्वतंत्रता  संग्राम  में  देश  के  वकीलों  ने  बड़ा  भाग

 लिया  तथापि  are  जिलों  में  वकीलों  की  हालत  सुधारने  की  बहुत  गुंजायश  है  ।  हर  रोज़  वकीलों

 का  स्तर  गिरता  जा  रहा  है  ।  उसकी  तरफ  भी  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।  जिलों  में

 भी  ऐसी  ऐसी  बातें  होती  हैं  जिनको  सुनकर  दुख  होता  है  ।  इस  दिशा में  एक  बार  कौंसिल  की

 स्थापना  की  बात  बड़ी  लाभदायक  है  ।

 जहां  तक  स्टाम्प  शुल्क  की  अदायगी  का  प्रश्न  है  यह  चीज  भी  समाप्त  हो  जानी  चाहिए  ।  यदि

 बार  कौंसिलों  के  साथ  न्यायाधीशों  का  संयोग  भी  हो  तो  ज्यादा  बरच्छा-रहे  |

 देश  में  कुछ  ऐसे  वकील  भी  हैं  जो  देश  के  लिए  सर्वस्व  लुटा  चुके  हैं  ग्रोवर  उनकी  सनदों भी

 चली  गयीं  उनकी  वापसी  के  लिए  भी  सरकार  को  पुरी  कोशिश  करनी  चाहिए  ।  जहां  तक

 वकीलों  के  कदाचरण  का  सम्बन्ध  है  मेरे  विचार  में  बार  कौंसिलें  स्वयमेव  इस  बात  पर  विचार  करके

 फैसला किया  करेंगी  ॥

 श्री  गजराज  सिह  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  विधि  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  उन्होंने  कहा

 था  कि  ५००  से  afar  की  रकम  नहीं  ली  जायेगी  ।  क्या  वह  यह  भी  कहेंगे  कि  स्टाम्प  शुल्क

 नहीं  लिया  जाया  करेगा  ।

 श्री  श्र०  Fo  सेन  :
 आगामी  सम्मेलन  PERR  में  होगा  ।  श्री  नारायणन  मेनन  ने  वकीलों

 के  बारे  में  जो  भावनायें  व्यक्त  की  हैं  मं  उनसे  पुरी  तरह  सहमत  हूं  ।  हमारा  व्यवसाय  काफी

 बड़ा  व्यवसाय रहा  है  ।  श्री  त्यागी  नें  यह  बताकर  कि  न्यायाधीशों  के  warty  होने  से  बार  कौंसिलों

 में  काफी  भाव  हमारी  बड़ी  सेवा  की  है  |  हम  संसद्‌  का  यह  दुख  न्यायाधीशों  तक  पहुं  जायेंगे  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  seq यह  है  कि  :

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाय  (4

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 क अ

 ura  कर  विधेयक

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 झ्रायकर  भ्र  श्रीधर  संबंधी  विधि  को  समेकित  कौर  संशोधित  करने  वालें  विधेयक
 को  श्री  श्री  सुनाया  अम्बाला  श्री  अ्रमजद  श्री  प्रेमजी
 थी  बहादुर

 श्री  प्र  ०
 चे

 श्री
 Zo  रा०

 श्री  श्रीनारायण

 श्री  मूलचंद
 श्री  म०  ला

 ०  श्री  द्०  डा०  श्री
 श्री  भाउसाहेब

 मूल  अंग्रेजी  में
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 राव  साहेब  श्री  मैथ्यु  श्री
 मी

 ०  रू०  श्री  नारायण

 ale  श्री  रामकुमार  श्री  नरेन्द्र भाई  श्री  च  ०  द०

 श्री  नवल  श्री  राम  श्री  शिवराम  रांगो  श्री  जगन्नाथ

 श्री  Fo  ब्र ०  रामकृष्ण  श्री Ao  कु०  श्री  लैसराम ्
 डा०  राम  सुलग fag,  श्रीमती  तारकेश्वर  श्री  राधेलाल

 व्यास  तथा

 प्रस्तावक एक  प्रवर  समिति  को  सौपा  जाय  कौर  इसे  आगामी  सत्र के  पहले

 सप्ताह  के  भ्रान्ति  दिन  तक  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  अनुदेश  दिया

 जाय ।  प

 यह  विधेयक  भारतीय  आयकर  विधान  के  इतिहास  में  बड़ा  महत्वपूर्ण  है  ।  सब  से  पहले सन

 Bak  में  ग्रायकर  लगाया  गया  था  ।  १८६० से  लेकर  १८८६ तक  ही  २३  भ्र धि नियम बने  |  कारण

 यह  था  कि  उस  समय  जनता  को  इस  नयी  चीज  का  ज्ञान  नहीं  था  इस  कारण  वे  धोखे  में  सकती

 थी  उस  युग  में  भी  हरनेक  प्रकार  की  समस्यायें  उठतीं  थीं  ।

 १८८६  में  काफी  बड़े  परिवर्तन  किये  गये  |  परायों  को  चार  भागों  में  विभक्त  किया  गया  ।  कृषि

 की  को  छोड़कर  शेष  सब  पर  कर  लगाया  जाने  लगा  |  उस  समय  कर  की  दरें  कम  थीं  झ्र

 व्यवस्था सरल  थी  ।  माल  के  ही  वह  काम  भी  साथ  साथ  किया  करते  थे  ।  कलेक्टर  को  कर

 के  बारे  में  करदाता  से  समझौता  करनें  का  ग्रन्थकार  था

 किन्तु  प्र  थम  fara  युद्ध  के  बाद  आयकर  को  बढ़ाना  पड़ा  |  प्रभाव  प्रक्रिया  को
 भी

 बदलना  पड़ा
 ।

 १६१८  में  संशोधित  कानून  बनाया  गया  ।  कलेक्टर  के  समझौते  के  अधिकार  समाप्त  कर  दिए  गये  |

 उन्हें  यह  अधिकार  दिया  गया  कि  वे  जटिल  चीज़ों  को  स्वयं  या  करदाता  की  प्रार्थना पर  उच्च-न्यायालय

 के  पास  भेज  सकते  हैं  ।

 gaz  में  फिर  पुनरीक्षण हुआ  ।  इस  प्रश्न  के  अध्ययन के  लिए  प्रान्तीय  समितियां  बनाई  गयीं  ।

 इसके  बाद  भारतीय  समिति  भी  बनाई  गयी  ।  उसी  कानून  को  बदला  जा  रहा  है  ।

 यद्यपि  वर्तमान  अघिनियम  का  नाम  आयकर  अधिनियम १९२२  है  तथापि  यह  पहले  वाले

 क़ानून  से  काफी  अलग  RRR  में  कर  विशेषज्ञों  की  सिफारिशों  के  प्राकार  पर  इसमें  काफी  हेरफेर

 किये गये  थे  इनके  अनुसार  से  (4 1... 1  प्रणाली  लागू  की  विदेश  में  जीत राय  पर

 कराधान किया  जाने  लगा  था  ।  इसी  प्रकार  की  अनेक  बातों  के  साथ  श्रपीलीय  सहायक  ATTA
 भी  बनाये गये  ।

 १९३६  से  अब  तक  लगभग  ३४५  अधिनियम  बने  हैं  ।  LEwe  में  भ्र पी लीय  न्यायाधिकरण
 की  स्थापना

 की  गयी  ।  १९४४  में  ही  श्राप  कमाएं  कुछ  war  भी  करेंਂ  नाम  की  योजना  चालू
 की

 गयी
 ।

 आयकर  अधिनियम  की  धारा  ३४  में  १९४६  में  दुबारा  संशोधन  किया  गया
 ।

 इसी
 के  साथ  wae  प्रकार  की  रियायतें  भी  दी  गयीं  ।

 १९५३  में  कराधान  जांच  समिति  ने  ara  प्रतिवेदन  पेदा  किया  झ्रायकर  अधिनियम

 के  उपबन्धों  में  हेरफेर  किया  गया  ।  खण्ड  २३क  को  एक  तरह  बदला  ही  गया
 ।  जो  पब्लिक

 कम्पनी  ठीक  लाभों  का  वितरण  न  करे  उन  पर  अधिकर  लगाया  गया  ।  जो  भी  हेरफेर  हमने

 इस  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  किये  हैं  उनके  बारे  में  ज्यादा  बताने  की  जरूरत  मैं  नहीं  समझता  क्योंकि

 वे  सभी  को  स्मरण  है  |
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 जांच  ATA  की  स्थापना  इस  उद्देश्य  से  हुई  थी  कि  जिन  लोगों  को  श्रायकर
 के

 वचन  करने  की  हो  गयी  है  उनका  पता  लगाया  जाय  ।  किन्तु  उसकी  कुछ  धारायें  संविधान

 से  afer  परस्तार हो  गयीं  ।  इससे  are  भी  परिवर्तन  करने  पड़े  |  इसके  बाद  कानून  को  आसान

 बनाने  के  लिये  इसका  परीक्षण  दोबारा  से  करना  पड़ा  ।  PENG  में  यह  काम  विधि  आयोग  को  सौंपा

 गया  ।  उसकी  प्रतियां  सभा  पटल  पर  रख  दी  गयी  हैं  ।

 उसके  बाद  से  कई  प्रत्यक्ष  कर  लाग  किये  जा  चके  हैं  ।  सम्पदा  शुल्क  व्यय  दान  कर

 शादी  अ्रधघिनियम  लागू  किये  जा  चुके  हैं  ।  इनका  पालन  भी  आयकर  विभाग  ही  को  करना  था
 |

 इन  कानूनों  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  सरकार  को  देने  के  लिये  एक  समिति  बनाई  गई ।

 श्री  त्यागी  की  समिति  ने  Ray  में  भ्र पना  प्रतिवेदन  भेजा  है  ।  उनकी  सिफारिशों  पर  सरकार  के

 निर्णयों को  सभा  के  सामने  रख  दिया  गया  है  ।

 माननीय  सदस्य  देखेंगे  कि  इस  विधेयक  में  पुराने  विधेयक  की  बुनियादी  बातों  को  रखा  गया

 है  ।  अस्पष्ट  शब्दों  या  वाक्यों  के  स्थान  पर  आसान  चीजें  रखी  गई  हैं  ।  जो  लोग  केवल  वेतन  पाते

 हैं  कभी  कभी  वे  पेचीदा  फार्मों  को  देख  कर  घबरा  जाते  हैं  ।  किन्तु  इन  चीजों  का  सम्बन्ध  केवल  वैतनिक

 लोगों  से  ही  नहीं  ।  व्याप्ति  और  भी  झ्रधघिक  है  ।

 wifes  गति  विधि  न  केवल  व्यक्ति  ही  करते  हैं  वरन  समवाय  शादी  भी  करते  हैं

 वस्तुतः  कर  सम्बन्धी  कानूनों  का  सरलीकरण  या  इनको  संहिता  में  बांधना  बड़ा  ा * दुधपष  है
 ।

 करदाताओं  को  प्रवेश  अधिकारों  कौर  दायित्वों  की  सही  तसवीर  जानने  का  हक  है  कौर  इस  विधेयक

 में  यह  बात  ध्यान  में  रखी  गई  है  ।

 इस  विधेयक  के  मुख्य  उद्देश्य  तीन  (१)  करदाताओं की  कठिनाइयों  को  दूर

 (२)  व्यवस्था को  सुगम  बनाना  कौर  (३)  कर  शभ्रपवंचन  की  को दिदा  की  रोकथाम  के  लिए  उप

 युक्त  व्यवस्था करना  |

 झाज  के  कानून  के  अनुसार  एक  नागरिक  पर  विदेश  में  उपार्जित  श्राय  पर  भी  करारोपण हो

 सकता है  ।  परन्तु  wa  यदि  उनके  प्रेषण  की  तिथि  को  बाकी  देय  रकम  की  अदायगी  कर दी

 करेगी  तो  विदेशो पा जित लाभों  पर  उस  प्रकार कर  नहीं  लगेगा  ।  इनेके  बावजूद भी  इससे  ऐसे  लोगों

 के  हृदयों  में  प्रियंका  रहती  थी  ।  उस  array  को  दूर  करने  के  उद्देश्य  से  aa  विदेशो पा जित
 लाभों

 पर  से  कर  सम्बन्धी  उपबन्ध  समाप्त  करने  का  विचार है  ।

 दूसरी  चीज  यह  है  कि  पहले  जो  व्यापारी  बाहर  से  भारत  में  ma  थे  यदि  वे  ४  वर्ष  में  २६५

 दिन  भारत  में  रहें  हों  तो  उनके  श्रायकर  सम्बन्धी  मामले  पर  तब  विचार  होता  था  जब॑  उनकी  यात्रा

 साधारण  या  आकस्मिक होती  थी  ।  किन्तु  इसका  निर्णय  ही  नहीं  हो  पाता  था  तब  तक  उस

 व्यापारी  को  निवासी  नहीं  माना  जायगा  जब  तक  कम  से  कम  तीस  दिन  तक  वह  भारत  में  न  wt

 इसके  बाद  पूंजीगत  लाभों  सम्बन्धी  कराधान  को  युक्तिसंगत  बनाया  गया  है  ।  यह  उपबन्ध

 पूंजीगत  लाभ  करों  के  बारे  में  है
 ।

 इसी  क्षेत्र  में  जो  दूसरा  परिवर्तन  किया  गया  है  वह  अर्जित
 की

 लागत  का  अन्दाज  करने  का
 एक

 तरीका  है
 ।

 उदाहरण  १- —2-REUY BY THE HoT को  मार्केट  मूल्य  के

 स्थान
 पर

 नये  मूल्य  रखने  का  विकल्प  दिया  गया  है
 ।  इसके  बाद  इस  चीज  पर  भी  विचार  किया

 जाता  है
 कि

 कया  सम्पत्ति  का  att  RW R EYE  के  बाद  या  पहले  किया  गया  था  1
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 जहां  तक  खण्ड  २४१  का  सम्बन्ध  है  कि  सरकार  ६  महीने से
 के  विलम्ब  से  की

 जाने  वाली  अदायगी  पर  ६  प्रतिशत  ब्याज  दे  उस  बारे  में  सिफारिश
 स्वीकार

 कर  ली  गयी है

 परन्तु  ब्याज  की  दर  को  घटा  कर
 ४  प्रतिशत  रखा

 गया  है
 |

 दूसरे छटी  हुई  रायों  के  झांकने की  बात  के  पुनरारम्भ के  लिये  समय
 सीमा  निर्धारित

 की  जा  रही  है  ।  पहले  काफी  ज्यादा  परिवर्तन कर  दिये  गये  थे  उस  समय  वैसा  करना

 भी  था  ।  किन्तु  wa  उन  सब  चीजों  का  निबटारा  हो  चुका  है  इस  कारण  उसी  तरह  की  हालत
 को

 रखने  का  कोई  फायदा  नहीं  होगा  |  सरकार  ने  यह  बात  मान  ली  है  कि  जहां  छट  १  लाख

 रुपये  से  अधिक  है  तब  इस  उपबन्ध  का  प्रवर्तन  सीमित  रूप  से  हो  ।  ।  दुबारा  झांकने की  बात  पर

 समय  सीमा  भी  रखी  गयी  है  ।

 वर्तमान  कानून  के  भ्रन्तगंत  पति  arc  पत्नी  की  राय  को  साथ  मिला  कर  देखा  जाता  है

 उसी  के  भ्राघार  पर  आयकर  लगता  है  पर  चूंकि  विधि  आयोग ने  इसे  ठीक  नहीं  म  नः  इस  कारण

 सरकार  ने  उसकी  बात  मान  कर  श्रावक  रूप  भेद  कर  दिये  हैं  ।

 में  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  खंड  €१  की  भी  दिलाना  चाहता  हूं  ।  घारा  ४€घ  के

 एक  वासी  करदाता  को  थोड़ी  रियायत  मिलती  है  ।  चूंकि  यह  व्यवस्था  वासियों  पर  लागू

 होती  है  इस  कारण  गैर-वासियों के  सामने  काफी  कठिनाई ari  है  ।  इस  कारण  इस  प्रकार की

 अनेक  कठिनाइयों को  दूर  करने  के  लिये  एकतरफा  रियायत  देने  का  ही  निश्चय  कर  लिया  गया

 है  ।

 विधेयक  में  रियायतों  के  उपबन्ध  हैं  ।  विमान  कानन  में  मान्य  भविष्य  निधियों

 के
 बारे  में  भी

 उपबन्ध
 किन्तु  हाल  ही  में  हरनेक  उद्योगों  की  स्थापना  हुई  है  जिनसें  उपदान

 की

 व्यवस्था है  ।  इन  उपदानों  को  मान्यता  देने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  wa  उन्हें  वधि तक  मान्यता

 देने  की  बात  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  यह  चीज  विधेयक  की  चौथी  अनुसूची  के  भाग  ग में

 हैं  ।

 कब  मैं  उन  बातों  के  बारे  में  बताऊंगा  जो  प्रक्रिया  के  बारे  में  हैं
 ।

 बातें  तो  कई  हैं  पर  मैं  केवल
 तीन  का  उल्लेख करूंगा  |

 झपीलीय  न्यायाधिकरण  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यों  को  पता  है  कि  विधि  शझ्रायोग  ने  तो

 इसे  समाप्त  sea  की  सिफारिश कर  दी  थी  ।  परन्तु  सरकार  ने  उस  सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं  किया  ।

 अपीलीय  न्यायाधिकरण ों  में  कपिल  करने  सम्बन्धी  उपबन्ध  चालू  रहेगा  ।  साथ  ही  यह  भी  व्यवस्था

 कर  दी  vat  है  कि  यदि  विधि  सम्बन्धी  किसी  प्रदान  के  बारे  में  उच्च  न्यायालयों  के  निर्णयों  से  यदि

 कोई  विवाद  कौर  अपीलीय  न्यायाधिकरण  द्वारा  उसे  उच्च  न्यायालय  के  पास  भेजने  की

 दिखता हो  यदि  न्यायाधिकरण उसे  झ्रावव्यक  समझता तो  वह  उस  मामले  को  सीधे  उच्चतम

 न्यायालय के  पास  भेज  सकता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  विभिन्न  राज्यों  में  चालू  राजस्व  वसूली

 नियमों  तथा  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  उपलब्ध  उपबन्धों  के  बारे  में  विधि  ara  ने  जिन  उपबन्धों  की

 सिफारिश की  सरकार  का  विचार  है  कि  उसे  स्वीकार  कर  लिया  जाय  साथ  ही  सामान्य  रूप  से

 यह  भी  विचार  है  कि  निवास
 न

 करने  वाले  व्यक्तियों  के  वर्ग
 को  समाप्त

 कर  दिया
 जाय

 ।

 इस  विधेयक  के  कुछ  उपबन्ध  प्रत्यक्ष  कर  प्रशासन  जांच  समिति  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित

 करते  हुये  रखे  गये  एक  प्रस्ताव यह  भी  है  कि  किसी  वर्ग  में  किसी  न्यास  की  के  २४५

 शत
 से  अधिक भाग  के  जमा  होने  पर  उस  पर  कर  लिया  जायेगा  उस  न्यास  के  मूल  उद्देश्य

 की  पूति
 के  अतिरिक्त

 किये  गये  किसी  काम  को  कर  से  मुक्त  नहीं  किया  जायेगा
 ।

 इस
 समिति

 की
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 क  att  सिफारिश  जिसे कि  विधेयक में  रखा  गया है  ।  वह  यह है  कि  करदाताश्रों को

 निर्धारित  तिथि  के  पुर्व  कर  का  सारा  विवरण  प्रस्तुत  कर  देना  चाहिए  ।  विधेयक
 के

 खण्ड  २२०  (२)

 में  कहा  गया  है  कि  जो  करदाता  अपने  करों  का  भगतान  कर  मांग  नोटिस  में  दी  गयी  तिथि  केਂ  बाद

 उन्हें  कर  पर  ४  प्रतिष्ठित  ब्याज  देना  होगा  ।  कर  भुगतान  न  करने  के  लिये  उस
 पर

 लगाये  गये  किसी  अन्य  दंड  के  ग्र ति रिक्त  ब्याज  होगा  ।  समिति  की  इस  सिफारिश  को  सरकार  ने

 स्वीकार  कर  लिया  कौर  इस  अधिनियम  में  उसे  सम्मिलित  कर  लिया  ।  यदि  समवाय  अधिनियम

 की  धारा  २३क  के  अन्तर्गत  उल्लिखित  समवाय  करों  का  भुगतान  नहीं  तो  उन  करों  की

 वसूली  उनके  निदेशकों  तथा  श्रंबाधारियो ंसे  की  जायेगी  साथ  ही  इनमें  एक  अन्तर  रखा  गया  है

 fe  यह  बात  समवाय  अधिनियम में  उल्लिखित  गैर-सरकारी  समवायों पर  भी  लागू  होगी  ।

 समिति  की  यह  सिफारिश  भी  स्वीकार  कर  ली  गयी  है  कि  लाभ  के  साथ  पहले  का  घाटा  तभी

 बताने  दिया  जाये  जब  कि  समवाय  के  लाभ  वाले  वर्ष  के  भ्रंश धारी  वही  हों  जो  कि  समवाय  के  घाटे

 वाले  वर्षों  में  भी  भ्रंश धारी थे  ।  करापवंचन  सम्बन्धी  अपराधों  के  लिए  दंड  कौर  मुकदमा  चलाने

 के  बारे  में  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  ale  निवारक  बनाने  के  लिए  wa  उन्हें  कड़ा  कर  दिया  गया

 है  ।  प्रत्यक्ष  कराधान  जांच  समिति  की  सिफारिशों  के  waite  न्यूनतम  दंड  विहित कर  दिया

 गया है  ।  करापवंचन  में  सहायता  देना  या  साथ  देना  अधिनियम  केਂ  दंडनीय  बना

 दिया  गया  है  ।  यह  व्यवस्था  की  गयी  है  कि  जिस  दिशा  में  भ्र पनी  ore  को  छिपाने  का  जो  भी
 कोई

 प्रयत्न  करेगा  उसे  कम  से  कम  Yoo  रुपये  कौर  अधिक  से  अधिक  ५०००  रूपये  तक  जुर्माना  देना  पड़ेगा
 |

 9.0  के  स्तर  का  अधिकारी यह  ॒  दंड  दे  सकेगा

 मैंने  जो  कुछ  कहना  था  कह  दिया  wa  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  विधेयक  प्रवर  समिति
 सौंपा जाय  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हु  |

 श्री वें  पृ०  नार  )  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  विधेयक  बहुत  ही  व्यापक

 महत्वपूर्ण  है  ।  मेरा  विचार यह  है  कि  इस  पर  चर्चा करने  के  लिए  अधिक  समय  निर्धारित

 चाहिए  ।  खेद  की  बात  है  कि  विधेयक  के  विभिन्न  खंडों
 पर

 समुचित
 चर्चा के  झ्रपेक्षित  सामग्री  उपलब्ध  करने  के  साधनों  की  व्यवस्था  नहीं  की  ।  सरकार को

 इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए  जब  भी  कभी  सभा  के  सामने  ऐसा  महत्वपूर्ण विधान  लाया
 तो  सभी  अपेक्षित  कौर  महत्वपूर्ण  जानकारी  उपलब्ध  करा  दी  जानी  चाहिए

 ।
 ऐसा  करना

 इसलिए  झ्रावश्यक  है  ताकि  विधान  को  समुचित  विवाद  ale  चर्चा  के  शीघ्रता  से  न  पारित

 कर  दिया जाय

 हो  सकता  है  कि  सरकार  का  यह  ठीक हो  कि  गत  १०  वर्षों  में  उत्पादन  तथा

 प्राय  बढ़ी  परन्तु  इस  भ्र वधि  maa  के  रूप  में  एकत्रित  होने  वाली  रानी

 निरन्तर  कम  होती  गयी  है  ।  प्राय कर  की  बड़ी  बड़ी  राशियां  कभी  बकाया  पड़ी  हैं  ।  यह  सब  शा  भी
 तब  है  जब  कि  कर  वसूली  व्यवस्था  का

 खे  Rf  गुना  बढ़ा  दिया  गया  है
 ।  हमारे  देश

 में

 अय कर की एक कर  की  एक  ey  विशेषता यह  है  कि  कम  भराय  वाले  करदाताओं की  संख्या  बढ़  गयी  है

 इस
 के
 मुकाबले में  श्रमिक  राय  वाले  करदाताश्रों की  संख्या  कम  हो

 गयी  है  ।
 a

 a  अंग्रेजी  में
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 aa की  बात  है  कि  यद्यापि  नौवहन  उद्योग  का  लाभ  कई गुना  ag  गया  फिर  भो

 इस  उद्योग को  ४०  प्रतिशत छट  दी  जा  रही  है  ।  यह  अच्छा  है  कि  उद्योगों को  दिये

 जाने  वाले  छंट को  २४ प्रतिशत से  घटा  कर  २० प्रतिशत कर  दिया  गया  कर  की

 विदेशी  मुद्रा  तथा  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  रूप  में  नये  उद्योगों  को  अधिकाधिक  रय  तें
 दी  जा  रही  हैं  ।  इस  प्रकार  सरकार  प्रौद्योगिक में  एकाधिकार को  बढ़ाए  दे  रही है  ।  म  इग  तात

 पर  जोर  दूंगा  कि  प्रवर  को  इस  प्रइन  के  इस  महत्वपूर्ण पर  बड़ी  गम्भीरता से

 विचार  करना  चाहिए  ।

 तै
 भराय  कर  जांच  झ्रायोग  ने  किरपिन  रिपोर्ट में  कहा  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने

 तीन  क्रमिक  निर्णयों  द्वारा  art  पर  कराधान  (  जांच  झ्रायोग  भ्र धि नियम के  कार्यकारी

 उपबन्धों को  विधि  प्रतिकूल  घोषित  कर  है  ।  इस  का  परिणाम  यह  हुं  है  कि  इस

 का  कोई  प्रभाव  नहीं  रहा  कौर  इस  से  विपरीत  परिणाम  निकलने  की  aria  है  ।  इसके

 लिए  एक  यह  बात भी  करनी  पड़ी  कि  air  को  फिर  बहुत से  मामले  छोड़  देने  पड़े ।

 इस
 पर  सरकार  को  करोड़ों  रुपये  की  हानि  हुई  कौर  एक  बड़ी  राशि  राजकोष  में  कराने से  रह

 गयी ।

 गत  १०  वर्षो ंमें  सरकार  किसी  भी  करापवबंचक  को  पकड़  कर  उस  के  विरूद्ध  मुकदमा

 चलाने  में  सफल  नहीं  हो  सकी  ।  त्यागी  समिति  ने  कहा  है
 fe

 दहशत  पैदा  करने

 वाले  दंड  a  कोई  उपबन्ध न  होने  के  कारण ही  लगातार  कर  पांच  हो

 रहा  है  ।  प्रवर  समिति  को  इस  समस्या  पर  विचार  करनी  चाहिए  ।  मेरा  मत
 तो

 यह  है  कि  प्रवर  समिति  को  चाहिए  कि  वह  करापबंचन  के  लिए  सार्वजनिक रूप  में  कोड़े  से

 पिटाई  कराने का  या  एसा  कोई  उपबन्ध  रखे  प्रवर  समिति को  चाहिए  कि
 वह  सभी

 बूटियों  को  दूर  करे  ताकि  कोई  भी  बिना  दंड  के  बच
 न

 पाये
 ।

 एक
 ऐसा

 भी  उपबन्ध
 होना  चाहिए  कि  करापवंचकों का

 नाम  समाचार  पत्रों
 में  भी

 निकाला
 जाय  ।

 सरकार ने  Rayo  से  १९६०  के  बीच  एक  भी  व्यक्ति  को  कर  श्रपब्ंचन  करने  के  अ्रपराध में

 सजा  नहीं  दी  है  ।  यह  बहुत दुख  बात  है  ।
 इस  से  ज्ञात  होता  है  कि  इस  संबंध  में  वत  मान

 उपबन्धों
 का  भी  पूरी  तरह  उपयोग  नहीं  किया  गया

 ।

 गर्त  प्रवर  afata  से  अनुरोध है  कि  वे  इन  उपबंधों  की  विस्तृत  जांच  करे  ।

 इन  उपबंधों में  ऐसी  व्यवस्था  की  जाये  कि  कोई  भी  व्यक्ति  कर  अपवंचन  से  नहीं  बच

 सके ॥

 कर  श्रपबंचन
 करने  वाले

 लोग  देश
 के  शत्रु  ए ञ ञझत  सरकार  को

 इनको  कोड़ों
 की

 सजा  देने
 के

 संबंध  में  गम्भीरतापूर्वक  सोचना  ।  मेरा  सुझाव  है
 फि

 वाणी  से
 उन  लोगों  के  नाम  cafe  होने  चाहिये  जो  कर  wat

 करते  हूँ  |

 वर्तमान  विधेयक  बहुत  शी  जनता  से  प्रस्तुत  किया  गया  तथा  सभा  में
 इस  पर  चर्चा  करने  के

 लिये
 जो  समय  दिया  गया  है  वह  apt  है  तथापि मैं

 करता  हूं  कि
 प्रवर  समिति

 इस  पर  विस्तार  से  विचार  करेगी  कौर  उस  में  उपयुक्त सुधार  किये  जायेंगे
 ।
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 रोक  होटल  में  परोसे  जाने  वाले  गोमांस  के  बारें  में  राध  घंटे  की  चर्चा

 श्री  प्रकाशा वीर  दवाइयां  )  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  राज  एक  ए
 से  प्रश्न  को  इस  सदा

 में  उपस्थित  करने  जा  रहा  हूं  कि  जिसे  सुन  कर  प्रत्येक  स्वाभिमानी  भारतीय  का  मस्तिष्क  लज्जा  से

 झक  जायगा  वह  यह  हैकि  भारत  सरकार  के  संरक्षण  मेट्रो  feet  में  झ्र शोक  होटल

 नाम  जो  एक  बहुत  बड़ा  होटल  चलाया जा  रहा  उस  में  गोमांस  बहुत  बड़ी  मात्रा में
 प्रयोग  होता है  ।  अरब  से  कछ  समय  पहले  मैं  ने  ४  मार्चे च  १९६१  alway  होटल  मे

 गोमांस  परोसे  जाने  के  संबंध  में  एक  पुछा  । मेरे उन  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  उपमंत्री

 दय  श्री  अनिल के०  चन्दा  ने  यह  उत्तर दिया  था

 होटल  में  ठहरने  वाले  लोगों  में  से  co  विदेशी  होते  हैं  ।  उन  में  से  अनेक

 गोमांस से  बने  व्यंजन  परोसा  जाना  पसन्द  करते  हैं  ।  ये  व्यंजन  उन  लोगों में

 काफी  लोक-प्रिय  से  हैं  ।  इसलिए  भ्र शोक  होटल  दिल्‍ली  के  अन्य  होटलों
 की  गोमांस  से  बने  व्यंजन  परोसे  जाते  किन्तु  केवल  उन्हीं

 लोगों  जो  उन  के  लिए  बार्डर  देते  हैं  ।  गोमांस  दिल्‍ली  से  बाहर  के  क्षत्रों  से

 प्राप्त  किया  जाता  है  ।  सदा  की  भांति  गोमांस  की  आवश्यक  मात्रा  के  सम्भरण  के

 लिए  टेंडर  मांगे  गये  हैं  ।  दिल्लो  में  गोमांस  के  प्रयोग  न  तो  सांविधिक

 रूप से  aka  कार्यपालिका  के  area द्वारा  मनाही  है  ।  इसलिए

 दिल्‍ली  में  किसी  भी  होटल  को  इस  बात  के  लिए  santa लेने  की  प्रा वश्य कता

 नहीं

 म
 कहना  इस  संबंध  में  यह  चाहता  हुं  कि  श्राप  ने  इस  में  यह  कहा  है  कि

 €०  प्रतिशत  यात्री

 जो  कि  इस  होटल  में  जरा कर  ठहरते  विदेशी  होते  हैं  ।  अरब  मेरी  जानकारी  इस  संबंध  में  यह

 है  कि  जिस  समय  यह  होटल  aga  था  उस  समय  यह  बात  सत्य  थी  कि  इस  में  ठहरने  वाले
 विदेशी  यात्रियों की  संख्या  ६०  प्रतिशत  के  लगभग  थी  लेकिन  ज्यों  ज्यों  समय  बीतता  जा  रहा  है

 त्यों  त्यों  इस  होटल  में  ठहरने  वाले  भारतीय  यात्रियों  की  संख्या  भी  बढ़  रही  है  ।  लेकिन

 एक  बात  देख  कर  में  बड़े  भ्राइचयं में  पड़ा कि  जब  विदेशी  यात्रियों की  संख्या  कम  होती
 जॉ  रही है  भारतीय  यात्रियों  की  संख्या  निरन्तर  बढ़ती  जा  रही  है  तब  इस  अशोक  होटल  में
 मांस  की  खपत  धीरे  धीरे  कयों  बढ़ती  रही  है  अपेक्षाकृत इस  के  कि  वहू  कम  होती

 |

 मैं  विशेष  रूप से  एक  तौर बात  पूछना  चाहता  थोड़ा  इसको  बतलाइये  तो  सही

 कि  जब  कोई  विदेशी  यात्री  हिन्दुस्तान  ama  यहां  के  एतिहासिक  स्थलों  श्र  स्तांस्कृतिक

 स्थानों को  देखने  के  लिए  हमारे  देश  में झाता  है  तो  कया  वहां  से  यह  इरादा  कर  के  चलता  है  कि

 मैं  किसी  एसे  होटल  में  seem  कि  जहां  गोमांस  दिया  जायेगा
 ?  दिल्‍ली  के

 अतिरिकत  अरन्य  प्रान्तों  में  भी  जब  उन्हें  जाना  पड़ता  है  तो  जिन  दूसरे  प्रान्तों  में  उन्हें  जाना  पड़ता

 है  क्या  उन
 सब

 स्थानों
 में  भी  उन  के  लिए  गोमांस  की  व्यवस्था  रहती  है

 ?

 सब  से
 बड़ी  आवश्यक  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  वह यह  है  कि  सरकार  ने  कभी  कुछ

 दिन  पहले  इस  तरह  एक  weer जारी  किया  कि  शासन  की  शोर  से  जितनी  भी  बड़ी

 बड़ी  दावतें
 दी

 जायेंगी  उन
 में  शराब  के  ऊपर  रहेगा  ।  जब  शासन  इस  तरह

 का
 निर्णय  शराब

 के
 लियले  चुका  है  तब

 सरकारी  संरक्षण  मे ंजो  होटल  चल  रहा  है

 उस  में
 गो

 मांस  काप्रयोग  हो  तो  यह  तो  एक  बहुत  ही  हीन  ste  लज्जा  सी

 मालूम  पड़ती  है  ।



 ६४४१ 9  १८८३  अशोक  होटल  में  गो  मांस  परोसे  जाने  पर

 आधे  घंटे  की  चर्चा

 एक  बात जो  मै  उपाध्यक्ष  विशेष  रूप  से  कहना  चाहता हूं  वह  यह  हैकि  गऊ

 जहां  हमारे  भारत  की  श्रमिक  स्थिति का  एक  बहुत  बड़ा  आधार है  वहां  इस  बात  को

 कहने  में  भी  मुझे  कोई  संकोच  नही ंहै  भअ्रपितु  श्र  गौरव
 को

 अनुभव  करता  हूं  कि  गाय
 को

 धार्मिक  दृष्टि  से  भी  हमारे देश  में  एक  बहुत  बड़ा  स्थान है
 ।

 गाय  के
 संबंध

 में  ऋगवेद  में

 एक  स्थान  इत  प्रकार  से  चर्चा  आपो  है

 रुद्राणां  दुहता  व्ूनां  स्वसा  श्रादित्यानां

 भ्र मृ ताय  श्रनुवोचंचिकितुष  जनाब  गां  अनागां  अदिति  वरिष्ठ  1.0

 इन  शब्दों  द्वारा  मैं  आपको  सुनाना  चाहता  हूं  कि  गाय के  प्रति  आरम्भ  से  ही  इस  देशवासियों

 की  वह  भावना  रही  है  जोकि  एक  पुत्र  की  अपनी माता  के  प्रति  रहती  एक  भाई

 की  wed  बहिन  के  प्रति  रहती  है  wie एक  बाप  की  ee  बेटी  के  प्रति  रहती  है  ।  नालायक

 से  नालायक
 बाप  भी  दुनिया  को  बुरी  दृष्टि  से  देख  सकता  है  लेकिन  अपनी  पुत्री  को  बुरी  तरह  से

 नहीं  देख  सकता ।  नालायक से  नालायक  भाई  दुनिया को  बुरी  निगाह  से  देख  सकता

 है  लेकिन  अपनी
 बहिन  को  बुरी  दृष्टि  से  नहीं  देख  सकता  ।  नालायक से  नालायक  पुत्र

 gfaar  को  बुरी  दृष्टि  से  देख  सकता है  afar  श्रयनी मां  को  बुरी  दृष्टि  से  नहीं  देख  सकता  |

 जो  पठित  दृष्टि  एक  पुत्र  की  अपनी  माता  के  लिए  एक  भाई  alae  बहिन के  लिए है

 ग्रोवर  एक  पिता  की  अपनी  पुत्री  के  लिए  वहीं  पवित्र  दुष्टि  यहां के  देशवासियों  की  गऊ

 माता  के  अरति  सदा से  रहती  हुई  चली  are  इस  बात  को  कहते  हुए  में  गौरव  झ्र तु भव

 करता  हूं  कि  गऊ  हमारी  सांस्कृतिक  परम्परा त्रों  का  एक  बहुत  बड़ा  आधार  सन्‌  १८५७

 में  जब  हमारे  देश  में  ऋति  की  चिंगारी  उठी  थी  तो  उस  चिंगारी  के  पीछे  जहां  शौर  कई

 कारण  वहां  उनमें  एक  बहुत  बड़ा  कारण  यह  भी  था  कि  भारतीय  सिपाहियों  ने  बंदूकों  को

 हाथ  लगाने  से  इसलिए  इंकार  कर
 दिया  था  कि  कारतूसों  में  गाय  की  चर्बी  का  इस्तेमाल  किया

 जाता  सभी  १८५७  के  बाद  झ्रायेंसमाज  के  प्रवर्तक  महर्षि  स्वामी  दयानंद  सरस्वती  ने

 गोकरन  निधि  नामक  एक  पुस्तक  लिखी  थी  जिसमें  कि  यह  भावना  प्रतिपादित  की  थी  कि

 जिस  राजा  के  राज्य  में  गऊ  का  बध  होता है  उस  राज्यके  राजा  श्रौरप्रणा  दोनों  का  विनोदा

 होता  यह  उसमें  स्पष्ट  भाषा  में  लिखा  था  भगवान  तिलक  नें  भी  जब  लखनऊ  में

 कॉंग्रेस  का  प्रतिवेदन  का  था  ते  उन्होंने  स्पष्ट  रूप
 से  इस  बात  की  घोषणा  की  रिकी  जिस

 दिन  यह  देश  स्वतंत्र  हो  जायेगा  तो  पांच  मिनट  में  पहली  कलम से  जो  कानून  बनाया  जायगा

 sad  गोथ  के  ऊपर  प्रतिबंध  लगाया  जायेगा  ।  गांधी  जी  के  सम्बन्ध  में  में  जरा  विस्तार

 से
 यूं  कहना  चाहता हूं  क्योंकि  इस  देश  की  शासन  सत्ता  गांधी  जी  को  अपना  एक  area

 पुरुष  मान  कर  चलती  गांधी  जी  ने  २५  जनवरी  Pay  को  may  विचार  व्यक्त  करते
 ब्

 हुए  हरिजन  में  लिखा  था  कि  मेरे  विचार  के  अनुसार  ग  |  का  प्रश्न  स्वराज्य  के  प्रदान से

 छोटा  नहीं  कई  बातों में  तो  में  इसे  स्वराज्य  के  प्रदन से  भी  बड़ा  मानता  हूं  ।  मेरे  नजदीक

 wat  a  मनुष्य  ag  दोनों  एक  समान  पीछे  एक  ऐसा  समय  भी  हमारे  देवा

 में  प्राया  जब  खिलाफत  आंदोलन  की  सहानुभूति  में  भारतीय  नेताओं  ने  एक  बड़ा

 वक्तव्य  दिया  ।  जब  उसके  बारे में  गांधी  जी  से  जाकर  कुछ  लोगों  ने  पूछा  कि  बाए  यह  दन

 तो  दूसरे  देश  का  है  कौर  खिलाफत  आंदोलन  में  भारतवर्ष  को  सहयोग  देने  के  लिए  श्राप
 क्यों

 प्रेरणा
 दे  रहे  हैं  तो  sa  समय  गांधी  जीने  जो  उनको  उत्तर  दिया  था  वहू  अक्तूबर  सन्‌

 PER  को  उनके  पत्र  में  इस  प्रकार  प्रकाशित  हुमा  था  कि  A  मुहम्मद  चली  खिलाफत
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 aa  घंटे  की  चर्चा

 श्री  प्रकाशवीर

 मैय्या  का  इसलिए  साथ
 दे  रहा हूं

 ताकि  वह  मेरी  गाय  को  बचायें  ।  गांधीवादी  सरकार

 जोकि  गांधी  जी  को  अपना  आदर्श  मान  कर  चलती  है  मैं  नहीं  समझता  कि
 उनके  उन

 दबाबों  को  क्यों  भूल  जाती  है  श्र  ताज  अशोक  होटल  में  गोमांस
 के

 प्रयोग  को  क्यों  नहीं

 समाप्त  कर  देती  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  गांधीवादी  सरकार  द्वारा  अशोक  होटल  में

 गोमांस  के  प्रयोग  के  ऊपर  प्रतिबंध  क्यों  नहीं  लगाया  जाता ?

 उपाध्यक्ष  मैं  एक  बात  कौर  कहना  चाहता हूं  |  हमारे  देश  को  सरकार  प्रजातंत्र

 के  भ्राता  पर  बनी  हुई  सरकार  हैदर  एक  प्रजातंत्रीय  सरकार  का  यह  नेकी  afar

 हो  जाता  है  कि  वह  प्रजा की  भावनाओं  का  चादर करें  ।  इस  देव  का  एक  बहुत  बड़ा  मत  इस

 कौर है  कि  गोवध  बंद  हो  ।  वह  नहीं  चाहता  कि  इस  देश  में  गोवध हो  |  जब इस  देश  की  एकਂ

 बहुत  बड़ी  संख्या  इस  प्रकार  की  होते  प्रजा  की  भावना  को  क्यों  ठुकराया  जाता
 है

 ।

 गया प्रजा की  भावना  को  ठुकराने  का  अभिप्राय  से  यह  हुमा  कि  वहू  फिर  प्रजातंत्र  नहीं  रह

 क्योंकि  जिसमे ंसे  प्रजा  निकल  गयी वह  खली  तंत्र  रह  जायेगा  ।  प्रजा  उसमें  साथ  नहीं

 रहेगी  ।

 दूसरी  बात  मैँ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  wry  प्रजातंत्र  की  दुहाई  देते  हैं  लेकिन  जरा

 मुगल  शासन
 के

 ऊपर  तो  दृष्टि  डालिये  ।  कभी  जो  मुगलकालीन  शासक  इतने  त्र  माने  जातें

 थे  उन्होंने  भी  सर्वसाधारण  की  भावनाओं  का  ग्राहक  किया  था  ।  अज  भी  भूपाल  के  पुस्तकालय

 में  बाबर  का  वसीयतनामा  लिखा  ग्रा  रक्खा  उसने  मरने  से  पहले  अपने  पुत्र  हुमायुं  के

 नाम  जो  वसीयतनामा  लिखा  था  उसमें  दो  बातें  बाबर  ने  विशेष  रूप  से  लिखी  थीं  ।  हमायूं

 को  सम्बोधित  करते  हुए  उसने  लिखा  था  क्रि  नगर  भारतवर्ष  में  तुम  अपनी  सलतनत

 को  ज्यादा  देर  तक  कायम  रखना  चाहते  oat  तो  तुम्हें  दो  काम  करने  चाहिएं

 एक  तो  भारतवर्ष  में  गोवध  को  कभी  मत  करना  अर  दूसरे  हिन्द्भ्रों

 के  धर्नमंदिरों  को  तुड़वान ेके  लिए  कभी  प्रोत्साहन  मत  देना  ।  जब  मुगल  शासकों  ने  जनता  की

 भावनाओं  का  आदर  किया  कौर  उनकी  उपेक्षा  नहीं  की  तब  यह  गांधीवादी  सरकार  जो

 कि  एक  प्रजातंत्री  सरकार  होने  का  दावा  करती है  कौर  जाये  दिन  दुहाई  देती है  वह  प्रजा

 की  इतनी  बड़ी  भावना  की  किस  प्राकार  से  उपेक्षा  करती  चलीਂ  जाती  है  ?  मुझे  ऐ  यह  कल्पना

 कष्ट  होता  है  कि  अनाज  कहीं  गांधीजी  जीवित  होते  wie  अपनी  आंखों  से  नई  दिल्‍ली  के  इस

 वातावरण  को  देखते  कौर  देखते  कि  भारत  सरकार  के  संरक्षण  में  चलाये  जा  रहे  नौका

 होटल  में  गोमांस  का  प्रयाग  होता  Avast  आत्मा  कराह  रती  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं

 आपका  ध्यान  अपने  पड़ौसी  देश  पाकिस्तान  की  कौर  भी  दिलाना  चाहता  जहां  के  लोगों

 रोक  शासन  की  भावनायें  सांस्कृतिक  कौर  कामिक  दृष्टि  से  गाय  के  बारे में  हमसे  भिन्न

 लेकिन  फिर  भी  वहां  की  गवर्नमेंट  ने  अपने  यहां  यह  नियम  बना  दिया  है  कि  सप्ताह  में

 तीन  दिन  गोमांस  के  भक्षण  पर  प्रतिबन्ध  रहेगा  ।  लेकिन  हमारी  खरवार  की  कौर  से  इस  प्रकार
 के  आदेश  जारी  नहीं  किये  गये  एक  जोर  तो  हमारी  सरकार  कहती है  कि  देश  में  xe
 की  वृद्धि  हो  at  खेती  बढ़नी  लेकिन  दूसरी  झोर  इस  गांधीवादी  सरकार  कैमरा
 देश  में  गोमांस  के  भक्षण  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  मेरी  समझ म  नहीं  भ्राता  कि  इस
 सरकार  के द्वारा  उन  भावनाओं  को  प्रोत्साहन  कयों  नहीं  दिया  जाता  जो  कि  इस  देश  की
 संस्कृति  ate  परम्पराश्रों  के  अनुरूप
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 मुझे  दौर  भी  श्राइचयें  होता  है  कि
 सरकार  गोमांस  सम्बन्धी  आंकड़ों  को  छिपाना  क्यों

 चाहतीं  हैं  ।  इस  सदन  में  १६  १९६१ को  यह  पूछा  गया कि  हमारे  देश  में  गोमांस

 का  उत्पादन  श्र  खपत  कितनी  होती है  ।
 उस  प्रदान  का

 उत्तर  देते  हुए  ५प-कृषि  श्री

 ने  कहा कि  मीट  मार्केटिंग  सम्बन्धी  रिपोर्ट  (१९५५)  के  अनुसार  PEEVE  में  इस

 देश  में  गोमांस  के  उत्पादन  और  खपत  की  मात्रा  €  Yj avo  टन  लेकिन  साथ ही  उन्होंने

 बाद  से  देश  में  गोत  के  उत्पादन  शहरों  इसकी  खपत  के  बारे  में यह  भी  कहां  कि  PvE

 कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  gate  इसलिये  हमने  कोई  आंकड़  नहीं  रखे  इसका  सीधा

 मतलब  यह  है  कि  देश  की  भावनाओं  कोयला  में  रखते  हुए  सरकार  इन  wise  शादी  को

 छिपाना  चाहती  क्योंकि  वह  जानती है  कि  जब  देश  को  जनता  इन  झ्रांकड़ों  को  तो

 सरकार  के  खिलाफ  उसकी  भावनायें  Sweaty  शौर  इसी  लिये  Pave  के  बाद  के  कई  ize

 नहीं रखे  गये

 जहां  तक  अगाथा  होटल  के  सम्बन्ध  में  आकड़ों  का  प्रदान  में  माननीय  मंत्री  जी  को

 सके  fat  धन्यवाद  देता  हूं  कि  जब  तीन  दिन  पहले  मेंने  उन  से  इस  सम्बन्ध  में  जानकारी

 लेनी  तो  उन्होंने  बड़ी  शीघ्रता  से  वह  जानकारी  उपलब्ध  कराई  ।  इसके  लिये  में

 तौ  उनके  विभाग  का  आभारी  हुं  ।  यातो  श्रावक  होटल  FEUS  से  काम  कर

 के  पुराने  ws  को  छोड़  कर  में  भ्रपक्षतया  हाल  ही  के  ग्राहक  अपक  साइमन

 रखना  चाहता हूं  ।

 Qkus  में  प्रशासन  होटल  में  १४,३८०  PEYE—Ko  में  १५,७३६  रुपये  ग्रोवर

 2RKO  श  म  Ye, &aoq  रुपये  के  गोमांस  की  खपत  इसके  झ्र ति रिक्त  इन  तीन  सालों

 में  वहां  पर  गाँव  की  8,6 9e Ht जी  थें  मंगाई  जिनकी  कीमत  २,०१८  रुपये  थी  ।  इस  प्रकार

 area  इरादी  की  कीमत  सम्मिलित  कर  वहां  पर  कुल  मिला  कर  ४१,६२१  रुपये  के  गोमांस

 की  खपत  अगर  इसी  अनुपात  से  पिछले  वर्षों  के  झ्रांकड़े  भी  जोड़े  जायें  ,  तो  में रा  श्री  मान

 है  कि  कर्ब  तक  ग्र राका  होटल  में  लगभग  एक  लाख  रुपये  के  गोमांस  की  खपत  हो  चुकी  है

 जो  कि  हमारे  देश  के  लिये  एक  लज्जा  की  बात  है  ।

 मेँ  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हैं  कि  हमने  सम्राट  ग्श/क  को  अपने  राज्य  का  आदर्श

 पना है  |  उसके  चक्र  कों  हमने  झ्र पने  राष्ट्रीय  ध्वज  में  स्थान  दिया  सका  महर  को  राज्य  की

 हर  में  स्थान  दिया  है  शर  उपाध्यक्ष  उसका  धर्मचक्र  प्र वत नाय

 इस  सदन  में  ग्रापके  मस्तक  के  ऊपर  बिजली  के  अक्षरों  में  चमक
 रहा

 है  |  लेकिन  यह  कितने

 दुख  की  बात  है  कि  जिस  अशोक  को  हम  स्थान-स्थान  पर  ग्रा दर्श  मान  कर  चलते  उसके

 नाम  पर  जो  होटल  सरकार  के  द्वारा  चलाया  जा  रहा  उसमें  गोमांस  का  प्रयोग  किया  जाता

 यदि  राज  सेदो  सौ  बरस  बाद  कोई  शराब  की  दुकान  खोले  कौर  उसका  नाम

 मदिरालय  रख  तो  उससे  जितना  कष्ट  हम  को  उतना  ही  कष्ट  राज  अशोका  होटल

 नें  गोमांस  का  प्रयोग  देख  कर होता  इस  अवस्था  में  तो  उसका  नाम  औरंगज़ेब  होटल  रख

 या  तो  ठीक  होगा  |

 गस  oat उपाध्यक्ष  महोदय  :  तारीख  में  लिखा  है  कि  श्रौरंगजेव  दरा | है  Tigi  पीता  था  |

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  मैं  तो  अज  गोमांस  के  प्रकरण  में  की

 कर  रहा हूं  ।
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 श्री  प्रकाशवीर

 अन्त  में  यह  कह  कर  म  समाप्त  करता  हूं  कि  हमारे  हिन्दू  धम-शास्त्रों
 में  एक

 fos  कथा  mat है  कि  जब  कोई  आत्मा  स्वर्ग  में  तो  उसकों  गाय  की  पूंछ  को  पकड़

 कर  पहलें  वैतरणी  नदी  को  पार  करना  पड़ता  उस  वैतरणी  नदी  के  विषय  में  सबने  सुना

 gui  किन्तु  देखा  नहीं  लेकिन  एक  वैतरणी  यहां  भी  जिसको  सबने  देखा  सुना  हुआ

 मेरा  तात्पर्य  यह  हैकि  हर  पांच  साल  के  बाद  निर्वाचनकी  जो  वैतरणी  श्राती

 हमारे  कांग्रेस  के  मित्र  गाय  की  सन्तान  बैलों  की  पूंछ  पकड़  कर  उस  वैतरणी  को  पार  करते

 इसलिये  उनके  लिये  यह  उचित  हैकि  वे  देश  में  गोवध  को  बन्द  कराये  ौर  अशोका

 होटल  में  गोमांस  के  प्रयोग  कौर  प्रचलन  पर  प्रतिबन्ध  लगायें  ।

 श्री  जगदीश  अवस्थी  उपाध्यक्ष  क्या  माननीय  मंत्री  जी  को  मालम  हैं

 कि  बहुत  से  राज्यों  में  बहुत  से  स्थानीय  निकायों  ने  यह  कानून  बना  रखा है
 कि  उनके  यहां

 wat  नहीं हो  सकता  sare  इसी  प्रकार  दिल्‍ली  के  स्थानीय  निकायों  भी  यह  कानून  है

 fe  यहां  पर  गोवध  नहीं  हो  सकता  जिसका  at  यह  है  कि  यहां  पर  गोमांस  का  प्रयोग  न  किया

 जाये  ae  लोगों  को  धार्मिक  ural  पर  ara  न  किया  जाय े?  ee  समैन
 के

 द्वारा

 टेंडर  मांग  कलकत्ता से  गोमांस  मंगा  कर  कौर  अशोका  होटल  में  उसका  प्रयोग  करके  नया

 सरकार  यहां  के  स्थानीय  निकायों  के  उन  कानूनों  की  आत्मा  को  ठेस  नहीं  पहुंचा  रही  है  ?

 क्या  सरकार  इस  बात  पर  विचार  करेगी  कि  देश  में  इस  प्रकार  का  कानून  बने कि

 बकरी  शादी  जितने  भी  दूध  देने  वाले  जानवर  उनका  बध  न  किया  afr  इससे  देश

 को  आधिक  दृष्टि से  लाभ  होगा  ?

 चाहूंगा  कि  stadia  मंत्री  जी  इन  प्रश्नों  का  उत्तर  दें  ||

 श्री  बलराज  मधोक दिल्ली  )  :  जहां तक
 गोवध  का  सम्बन्ध  उसका  हमारे  देश  की

 आजादी  के  साथ  निकट  का  सम्बन्ध  रहा
 माननीय  मंत्री  जी  जानते  होंगे  कि

 जब  यहां

 अंग्रेजों  का  राज्य

 उपाध्यक्ष  महोदय :  हाफ-एन-ग्रोवर  डिस्कशन  में  माननीय  सदस्य  सिर  सवाल  ही  कर

 सकते हैं  ।

 श्री  बलराज  मधोक :  मे  सवाल  ही  पूछ  रहा हुं  ।

 उस  समय  जितने  भी  देशो  राज्य  अंग्रेजों  के  साथ  उनकी  जो  संधियां  होती

 उनकी  पहली  दत  यह  होती  थी  कि  हमारे  राज्य  में  गोवध  नहीं  जब  पारसी  गुजरात
 तो  उनके  सामने  पहली  शतं  यही  रखी  गई  कि  श्राप  लेकिन  यहां  पर  गोवध

 नहीं  होगा
 ।  इसी  प्रकार  राजा  रणजीत  सिंह  के  यहां जो  फ्रैंच  आफिस  उनके  साथ  भी

 यही  शत  थो  कि  गोवा  नहीं  किया  जायेगा  ।  मे  यह  पूछना  चाहता  हूं कि  जब  इस  देना  में

 सरोवर  का  न  होना  आजादी  का  प्रतीक  are  निशानी  रहा  तो  फिर  arse  भारत  में  गोबर
 चलता  यह  कहां  तक  उचित  है  ।
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 शौर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०  :  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री

 ने  यह  कहा  कि  wale  होटल  में  गौमांस  का  परोसा  जाना  लज्जाजनक है  मैं  नहीं  जानता हुं  कि

 उन्होंने  यह  झ्राथिक  कारणों  के  आधार  पर  कहा  है
 या

 धार्मिक  कारणों  के
 अधार पर

 पर
 |

 नगरपालिका  की  उपविधियों  के  भ्रधघीन  गौवध  निशिद्ध है  तथापि  सत्य  ae  है  कि  जितने

 भी  होटल  भ्रत्तर्राष्ट्रीय  यात्रियों  को  ठहराते  हैं  वे  गौमांस  परोसते  wats  होटल  भी  इसी  प्रकार

 का  एक  होटल है  ।  वहां  भी  गोमांस  परोसा  जाता  है  ।  यह  वहां  के  प्रतिदिन  के  भोजन  का

 ग  नहीं है  तथापि  यह  वहां  उपलब्ध  जोर  जो  चाहे  खा  सकता है  |

 गौमांस  पाइचात्य  लोगों  के  भोजन  का  एक  लोकप्रिय  है  ।

 जहां तक  इस  के  प्राथमिक  पहलू  का  प्रदान  है  में  उनसे  उस  चर्चा  का  उल्लेख  करूंगा  जो  कि  सेठ

 गोविन्द  दास  जी  द्वारा  प्रस्तुत  गौरक्षा  विधेयक  पर  हुई  थी  ।  उस  समय  महा  अधिवक्ता  को  इस

 सम्बन्ध में  अपनी  विधि  सम्मत  राय  देने  को  बुलाया  गया  था  ।  प्रधान  मंत्री  ने  भी  इस  चर्चा  पर

 हस्तक्षेप  किया  था  |

 महा  श्रधिवकता ने  यह  राय दी  थी  कि  केन्द्रीय  सरकार  गौ  वध  निषेध  विधेयक  पारित  नहीं कर

 सकती है  ।  यह  एक  राज्य का  विषय  है  प्रौढ़  राज्य  ही  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  करने  के  अधिकारी हैं  ।

 भारत  सरकार  ने  दुधारु  पैरों  के  वैध  को  रोकने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  की  ।  उसके  प्रतिवेदन

 में  यह  कहा  गया  था  कि  यदि  गायों  के  वध  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  जायेगा  तो  भारत  में  जंगली

 गायों  की  समस्या  पैदा  हो  जायेगी  ।

 उच्च  न्यायालय  ने  भी  इस  सम्बन्ध  में  यह  निर्णय  दिया  fe  भैसों  सांडों  ae  बैलों के  वध

 उनके  सूख  जाने  के  TRA,  भी  पूर्ण  प्रतिषेध  लगाना  सामान्य  जनता  के  हित  में  नहीं  कहा  जा  सकता
 LR &e  में  एक  अरन्य  निर्णय  के  दौरान  यह  निर्णय  दिया  गया  कि  गौ  वध  पर  रोक  लगाना

 नागरिक  के  बुनियादी  अधिकारों  पर  आराघात  करने  के  समक  है  ।

 मैं  उनसे  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  यदि हम  पशु  वध  पर  पूर्ण  रोक  लगा  देवें  तथापि  डिब्बा  बन्द
 गोमांस के भ्रायात के  आयात  की  अनुमति दे  दें  तो  क्या  उन्हें  उस  पर  आपत्ति  होगी  ।  इससे  देश  की  अर्थ  व्यवस्था

 पर  कोई  प्राप्त  नहीं  पड़ेगा  |  उनके  तक  हिन्दू  भावनाओं पर  आधारित  है  ।  उनके  प्रस्ताव

 का  यह  है  कि  एक  सरकारी  होटल  में  मांस  परोसे  जाने  से  हिन्दुझ्ों की की  भावनाओं  को  ठेस

 लगती है  ।  इसे  बन्द  कर  दिया  जाये  |

 हमारे  देश  की  बहुत  प्रतीक  जनता  उस  धर्म
 का

 पालन  करती  है  जिसके  welt  का  मांस

 निषिद्ध है  ।  कई  लोग  ऐसे  वर्गों  के  हैं  जहां  किसी  भी  पशु  की  हत्या  वर्जित  है  ।  इसका  यह

 निकला कि  हम  सरकारी  होटलों  में  किसी  प्रकार  का  मांस  नहीं  परोस  सकते  हैं  ।  श्री  जगदीश  चन्द्र

 वसु  की  खोजों  के  भ्रनुसार  वनस्पतियों  में  भी  जीवन  है  प्रत  हमें  किसी  प्रकार  का  भोजन  करना  ही

 नहीं  चाहिये
 ।

 महाभारत  के  बंगाली  प्र तू वाद्य  में  कई  स्थानों  में  यह  उल्लेख  है  कि  प्राचीन कृषि  भी

 गौमांस  खाते  थे  ।

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता

 हूं  कि  वहू  जिस  दाऊद  के  बारे में  कह  रहे  उसको  हमारे  यहां  संस्कृत  में  करके  लिखा

 हुआ  है  ।  यहां  पर  का  अभिप्राय  से  यानी  are  किसी  के  यहां  कोई  अतिथि  जाए

 तो  उसके  जाने  से  वाणी  को  नम्य  करके  बोला  जाये
 ।

 मूल  में
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 ग्राघे  घंटे  की  चर्चा

 श्री  प्रक  दावीर

 जब  किसी  के  यहां  कोई  अतिथि  जाता  है  तो  उसके  स्वागत  के  लिये  वाणी  को  नस्र  किया

 जाता  उसके  लिये  यह  कराया है  ।  इसका  अभिपषाय गाय मारना गाय  मारना  नही ंहै  ।  इसका  श्रभिप्नाय

 भ्र तिथि  से  है  जिसके  स्वागत  के  लिये  वाणी  को  नम्र  बनाया  जाता  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  वह  यह  कह  रहे  हैं  कि  किसी  बंगाली  स्कालर  ने  उसका  तरजुमा  दूसरी

 तरह  से  किया है  ।

 शास्त्रों  में  क्या  कहा  गया  है  इस  पर  हमें  कुछ  नहीं  कहना  है  ।  सच्चाई यह  है  कि  हमारे

 देश की  बहुत  श्रमिक  जनता  गौमांस  खाती  है  ।  गरीब  मुसलमान  इस  कारण  गौमांस  खाते  हैं
 कि

 वह

 सस्ता  होता
 गोमांस

 का  निषेध  करना  उनके  बुनियादी  अधिकारों  पर
 आघात  करने

 के
 बराबर

 है  ।

 जहां  तक  प्रयोग  होटल  का  सम्बन्ध  है  हम  सरकारी  होटल  होने  के  नाते  उसके  लिये  कोई  विशेष
 प्राधिकार  दावा  नहीं  कर  संकते  हमें  ज्ञात  होना  चाहिये  कि  होटलों  में  हमारा  एकाधिकार  नहीं

 हम  wey  होटलों  के  साथ  प्रतियोगिता  कर  रहे  हैं  उसे  कुशलता  से  चलने  देना  चाहिये
 ।

 जहां  तक  होटल  में  गौमांस  की  खपत  बढ़ने  का  सम्बन्ध  प्रारम्भ  में  होटल  में
 ८०

 ग्राहक  प्रतिदिन  ठहरते  थे  ।  इस  समय  हमारे  यहां  यात्रियों  की  संख्या  ३४०  है  ।  इस  कारण  गोमांस

 की  खपत  बढ़ी  है  ।  इसके  साथ-साथ  वहां  ea  प्रकार  के  गोश्त  की  भी  खपत  बढ़ी  तथापि  होटल

 की  लोकप्रियता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गौमांस  की  खपत  अधिक  नहीं  बढ़ी  ।

 माननीय  सदस्य  ने  यह  कहा  है  कि  अशोक  होटल  में  गौमांस  कीः  खपत  बढ़ने  के  कारण  Wea

 होटलों में  भी  गोमांस की  खपत  बढ़ी  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  कोरा  अनुमान  है  ।  भ्र शोक  होटल

 के  ya  भी  wey  होटलों  में  गोमांस  दिया  जाता  था

 जहां  तक  सरकारी  पार्टियों  का  सम्बन्ध  है  वहां  शराब  कौर  गौमांस  दोनों  ही  निषिद्ध  हैं  ।

 गौमांस  तभी  दिया  जाता  हैं  जब  कोई  ग्राहक  इसकी  मांग  करता  है  ।

 जहां  तक  दाराब  का  बरन  है  दिल्‍ली  राज्य  की  विधि  के  अ्रधीन  यदि  कोई  विदेशी

 स्थानों  में  शराब  पीना  चाहे  तो  उसके  लिये  एक  विशेष  परमिट  की  आवश्यकता  होती है  ।  दाराब

 केवल  उसके  ही  कमरे  में  रखी  जा  सकती है  ।  warty  होटल  में  भी  वहीं  नियम  श्र  कायदे  लागू

 हैं  जो  कि  दिल्‍ली  के  oer  होटलों  में  लागू  हैं  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  प्रयोग  होटल  के  केवल  सरकारी

 होटल  होने  के  कारण  कठिनाइयां  न  लादी  जायें  ।  प्रयोग  होटल  का  संचालन  उसी  प्रकार  किया  जायेगा

 जिन  सिद्धान्तों  पर  प्राय  होटल  चलेंगे  ।

 इसके  ह  लोक-सभा  २६  2862/c  १८८३  के  ग्यारह

 at  तक  फे  लिय  स्थगित  हुई  ।

 य  किय



 दैनिक  संक्षेपिका

 ( qears,  २७  १९६१

 ह काया: ान हच-.ृासाम्न: ना ee

 ७  १८८३

 विषय  ह i

 ६३४९-७१ प्रश्नों  मौखिक  उत्तर

 तारांकित

 प्रश्न  सख्या

 Rodd  ४  पेट्रो-केमिकल  परियोजना  ६३४६-४०

 ६३४०-४२ VoNYy  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  की  रूपरेखा

 OX  डाक  तथा  तार  विभाग  को  भवन-निर्माण  GRR की |

 29X9  ट्रांजिस्टर  रेडियो  ६३५४-५५

 foXs  ६३४६-४७ चुनाव  प्रचार  के  लिये  CIC  दलों  को  प्रसारण  की  ate

 १७६०  ना  लिंग  ६३४७-५९ KE

 शु  शाक  मछली  के  तेल  का  कारखाना  ६२५६

 PRR  ६३६०-६१ जलपाइगुड़ी-भूटान  सड़क

 १७६३  तागा  विद्रोहियों की  गति-विधियां  घ--

 VIR  लौह-अ्रयस्क  का  निर्यात  देरे  ६४-६६

 १७६७  सम्भरण श्र  निपटान  के  महानिदेशक के  कार्यालय  का  पुनर्गठन  ६३६७-६८

 Rake  प्रेस  ट्रस्ट  आफ  इंडिया  ६३६८--७०

 Rage  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  हड़ताल  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  कै

 बारे में  विधान  ६३७०-७१

 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर  ६३७१--६४०२

 तारांकित

 प्रदान  संख्या

 R9Ke  पुनर्वास  मंत्रालय के  छंटनी  किये  गये  कम  चारी  ६३७२

 १७६४  नागाल  ड  में  स्थित  सशस्त्र  सेनायें  ६३७२

 १७६५  जापान  की  लोह  wae  की  बिक्री  GRY  Q—\  रे

 LviV0  प्रशासनिक  प्रक्रिया  को  सरल  बनाना  ६३७ ३े

 ६३७३ १७७१  पटसन  मिर्ज़ा  को  सहायता



 ६४४८  ratte  ]

 विषय  पृष्ठ

 meat  के  लिखित

 तारांकित

 प्रश्न  संख्या

 LVR  ६३७३-७४ निष्क्रान्त  सम्पत्ति  की  अलाटमेंट  सम्बन्धी  फाइल  का  गुम  हो  जाना

 १७७  3 x  दण्डकारण्य  में  भूमि  को  क़षि  योग्य  बनाने  के  कार्य  के  लिये  ट्रेक्टर  पीके

 200¥  यूरोपीय  सामान्य  मार्केट  ६३७५

 299k  कारखाने की  इमारत  की  रूपरेखा  ६३७५

 १७७६  कोयला खनन  यंत्र  ६३७५-७६

 अ्रतारा  कत

 प्रश्न  संख्या

 ३६८०  महाराष्ट्र  में  बिना  बिका  हथकरघे  का  कपड़ा  RROK

 २६८१  महाराष्ट्र में  औद्योगिक  बस्तियां  ६  ३७६

 FEGR  मध्य  प्रदेश  में  श्रमिक  तथा  औद्योगिक  सर्वे  क्षण  ६३७६-७७

 ३९८३  महाराष्ट्र  में  छोटे  पैमाने  के  हथकरघा  उद्योग  ६  दे  ७909

 3eav  इंडो-चाइना  ६३७७-७८

 विनीता  के  पौधे  लगाना  ६३७८ Reay

 Ress  साइकलों का  निर्माण  ६३७८

 3&5  पंजाब  में  उद्योगों  की  स्थापना  ६३७८-७९

 R855  पुस्तकों  का  आयात  ६३७६

 ३६८६  रूस  को  कच्ची  ऊन  क  निर्यात  ६३७९

 ३६६०  उड़ीसा  में  कृषि  उपकरणों  का  निर्माण  RRVE—Go

 REL  सुन्दरी में  मेथानोल  संयंत्र  ६३८०

 REER  उत्तर  प्रदेश  का  पूंजी  व्यय  ६३८०

 ३६ ३
 मध्य  पुर्व  देशों  के  साथ  व्यापार  ६३८१

 RELY  इथियोपिया को  प्रविधिक  सहायता  ६२८१

 RRR  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  ६३८९२

 RES  राष्ट्रीय लघ  उद्योग  निगम  ६३८२

 RELY  दिल्‍ली  afar  केन्द्र  ६३८  २-८३

 Rees  कोयला  धोने  के  कारखानों HY  लागत  ६३८३

 ZEKE  दण्डकारण्य  परियोजना  में  लग  उद्योग  रे-पर्व
 Yooo  लागोस

 ६३८४

 Yoo?  कुटीर  उद्योगों  में  भारतीय  निजी  बुनकर  grav



 ६४४९ दैनिक  संक्षेपता

 प्रश्नों  के  लिखित  )

 marcia

 प्रदान  संख्या

 YooQ  नाहन  फाउन्डरी  लिमिटेड  ६३८१४

 Ko  ्र  पंजाब  में  कपड़ा  मिल  ६३८१५

 Soow  ६३८४-८६ निष्क्राम्य  भूमि  का  कपटपूर्ण  आवंटन

 Sook  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  ६३८६

 Cook  बस्ती  में  रोजगार  दफ्तर  ६३८७

 Yoo  कामना रीਂ  भविष्य  निधि  ६३८७

 ¥Yoos  पुरानी  अ्रमरीकी  मशीनों  का  श्रायात  ६३८७

 Vook  एमरी  स्टोन  मैनुरफक्व रिंग  कम्पनी  )  ६३८८

 ६३८८ Yoo  कनाट  में  सेन्ट्रल  पार्क

 Toe  राज्य  उपक्रमों  में  जनता  का  सहयोग  ६३८८

 Vo  त्रिपुरा  में  उद्योगपतियों  को  दिये  गये  ऋण  ६२८

 ब्रिटेन  में  भारतीय  उच्चायोग  की  कार की  चोरी ०३  ६३८६

 Yor  आकाशवाणी  द्वारा  संसद्‌  की  कार्यवाही  की  समीक्षा  ६३८६-९०

 CWoRy  चीनी  सैनिकों  की  गिरफ्तारी  ६३६०

 तिब्बती  शरणार्थी TORR  ६३९१

 Yory  भू-दृश्य  समिति  ६३६१

 Vos  प्र मृत सर  के  निकट  मारे  गये  पाकिस्तानी  ६३६१-९२

 कालका  में  विस्थापित  व्यक्तियों  की  बस्ती Wore  ६३९२

 YoRo  उत्तर  प्रदेश  भारी  उद्योग  निगम  ६३९२-४३

 VoR?  नमक  का  उत्पादन  ६३ ३े

 CoRR  अलसी  की  खली  का  निर्यात  ६३९३

 Yo2z  male  धातु  नियंत्रण  रादेश  GRLR-LV

 ०  र  विस्थापित  सरकारी  कामना  रियों  के  लिये  पैंशन  ६३९

 CORY  म्रनुसुचित  जातियों  के  लोगों  को  दिल्ली  में  सीमेंट  बेचने  के  लाइसेंस  ६३९४-९५

 TORE  कासाब्लॉका  में  व्यापार  मेला  द्र

 YoRs  उत्तर  पूर्वी  सीमान्त  भ्र भि करण  में  सियांग  ieee  इमा
 द्दे€्भ्‌

 Core  ६३९५-९६ केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  की  देख-रेख  के  बिजली  घर

 Vozo  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कर्मचारीਂ  ६३९६

 ४०३१  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कार्य-भारित  क्च री  ६२९६



 ६४५०

 विषय  फ्च्ठ a

 प्रश्नों  am  लिखित

 झतारां  कित

 प्रश्न  संख्या

 CoRR  मीटर  रोडर  RREG—EY

 Yo33  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  प्रभारित  कर्मचारियों  की  सेवा

 सूचियां  qR9

 ose ४  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  काय  जक में चारी  ६३६७-६८

 CORA  GRES एन्ड्रू  गंज  नई  दिल्‍ली  में  बाजार

 ४०३६  उत्तर  प्रदेश  में  के  निर्माण  के  लिये  संयंत्र  RES

 Vo  ३७  विशाखापटनम  से  लौह  प्रयास  का  निर्यात  ६३६८-९९

 Voz  विशाखापटनम  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  ६३९६६

 Yo  Zk  नारियल  का  उत्पादन  ६३९६

 VYovo  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  ६२६६९

 Wows  ६४०० सहकारी  शिक्षा-फिल्म

 vo  ४२  प्रौद्योगिक  बस्तियां  ६४००

 oes  समाचारपत्रों  तथा  पत्रकारों  का  परिचालन  ६४००-०१

 Soave  बैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  हिन्दी  जानने  वाले  पदाघिकारी  ज

 Cosy  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  दूतावासों  में  हिन्दी  करायें  ६४०१-०२

 हँ  ६  केरल  में  भारतीय  भाषियों  के  समाचार  पत्रों  के  लिये  सरकारी

 विज्ञापन  ६४०२

 Cosy  नई  के  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  भवन  x  काम  फे  घंटे

 स्थगन  प्रस्ताव  ६४०  २--०रे

 meq  महोदय  ने  दुर्गापुर  दामोदर  art  निगम  के  तापीय  fa  wet

 घर  के  खराब  हो  जाने  के  कलकते

 में  बिजली के  बन्द  हो  जाने  के  बारे  में  तीन  स्थगन  प्रस्तावों  जिनकी

 सुचना  wat  त्रिदिव  कुमार  हरविन्द  प्रभात
 तंगा मणि  ae  ब्रज राज  सिंह  ने
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 विधेयक  पारित
 दर्रे  रे-रेट
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 वित्त  मंत्री  मोरारजी  ने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  कि  आयकर

 विधेयक को  एक  वर  समिति  को  सौंपा  जाये  ।  चर्चा  समाप्त

 नहीं  हुई  ।

 ma  घंटे  की  चर्चा  ४  ४०-४६

 aft  प्रकाश वीर  शास्त्री  ने  write  होटल  में  परोसे  जाने  वाले  गोमांस  के

 बारे  में  तारांकित  प्रदान  संख्या  ५४८  के  ४  १९६१ को  दिये

 गये  उत्तर  से  उत्पन्न  होने  वाली  बातों  पर  अध  घण्टे  की  चर्चा

 उठायी

 आवास  कौर  संभरण  उपमंत्री  क़तील  कण  ने

 विवाद  का  उत्तर  दिया  ।

 शुक्रवार  २२  9eee/aara  ८,  १८८३  के  लिये

 उड़ीसा  विनियोग  २)  विधेयक  पर  fare  और  पारित

 आयकर  FER  को  एक  प्रवर  समिति को  सौंपने  के

 प्रस्ताव  पर  श्रग्रेतर  चर्चा  तथा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  संकल्पों  पर

 विचार  |

 as  ee
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 विषय-सूची--जारी

 TS

 पारित करने  का  प्रस्ताव  दर्दभरे-रे

 चक  खेदे

 श्री  त्यागी  द  ३४

 श्री  बासप्पा  इ

 श्री  Fo  सेन  ६३४

 प्राय कर  ?१९६१--

 प्रबल  को  सौंपने का  प्रस्ताव  ६४  ३४-२९

 श्री  मोरारजी  देसाई  -प

 श्री Fo  To  नायर  ६४३८-३९

 होटल  में  गोमांस  परोसे  जाने  के  बारे  मे  are  घंटे  की  चर्चा  EV  CE

 श्री  प्रकाश  वीर  शास्त्री  ESO ४४

 श्री  अनिल  कृ०  चन्दा  इरडा-द

 दैनिक  संकषपिका
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 १९९९  प्रतिलिप्यधिकार  लोक-सभा  सचिवालय  प्राप्त

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-सींचा त्न  सम्बन्धी  नियम  (  पांचवाँ

 इम  ३७८  ३८२
 के

 ala  प्रकट  शत  नईं  दिल्ली निधि

 स्थित *+
 तत  सरकार के  की  संसच्तेय  शाखा  में

 मूवी
 ।


